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 बात  का

 द्योतक है  कि  प्रदान  को  सभा  उसी  सदस्य  ने  वास्तव में  प्र  था  |

 विधय
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 महोदय  पीठासीन

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 श्री  रघुनाथ  सिंह  नलीदार  )

 me

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 भारतीय  उच्चायुक्त  के  विरुद्ध  पाकिस्तान  द्वारा  प्रचार

 1११८२.  श्री  दी०  च०  शर्मा  :  नया  प्रधान  मंत्री  १  ReYY  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या
 ७८०

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 क्या  पाकिस्तान  में  भारतीय  उच्चायुक्त  के  विरुद्ध  पाकिस्तान  के  कुछ  समाचारपत्रों
 द्वारा  किये  गये  कलुषित  प्रचार  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा  भेजे  गये  विरोध  पत्र  का  पाकिस्तान

 सरकार  से  उत्तर  मिला  गया  है
 ;

 और

 यदि  तो  वह  उत्तर  किस  प्रकार  का  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  wet  :  जी  हां  ।

 इस  मामले  पर  पत्र-व्यवहार के  पश्चात्‌  भारत  सरकार  तथा  पाकिस्तान  सरकार  में

 यह  तय  पाया  गया  कि  मामला  अरब  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिये

 at दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  इसी  प्रकार  के अन्य  विरोध  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  भारत  सरकार

 तथा  पाकिस्तान  सरकार  ने  कोई  निर्णय  कर  लिया  है  ?

 पं प्र घान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कारें  मंत्री  =~ (att  जवाहरलाल  नेहरू  )
 :  जब  तक  माननीय  सदस्य

 किसी  विशेष  मामले  को  नहीं  बतायेंगे  तब  तक  एक  समान्य  उत्तर  देना  मेरे  लिये  संभव  नहीं  है  ।

 पाकिस्तानी  समाचार  पत्रों  के  इस  wat  के  सम्बन्ध  में  पत्र-व्यवहार  करना  ल् नरथव  था  ।  जो  कुछ

 उस  ने  कहा  था  उस  का  कोई  प्राधा  नहीं  था  ।  हम  ने  उस  को  स्वीकार  किया  जिसਂ  का

 पाकिस्तान  सरकार  ने  दे  दिया  भ्र  पत्र-व्यवहार बन्द  कर  दिया  गया  |
 पा

 मूल  ait  में
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 कोयला  खानों  के  मजदूरों  को  लाभांश

 श्री  बहादुर fag  :
 #2 Qa 3-H,

 शो  रामेश्वर  टाटिया

 क्या  श्रम  अर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  ने  कोयला  खानों  में  साप्ताहिक  वेतन  प्राप्त  मजदूरों

 को
 साप्ताहिक  लाभांश

 तथा  मासिक  वेतन  प्राप्त  मजदूरों  को  मासिक  लाभांश  देने  की  किसी  योजना को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 है  जिस  से  कोयले  का  उत्पादन  बढ़  सके  ?

 क्या  इन  योजनायें  की  क्रियान्विति  आरम्भ  हो  गई  है  ;  शर

 यदि  तो  श्रब  तक  इस  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 श्रम  प्रौढ़  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा  सचिव  ल०  ato  :  से -

 (7)  कोयले
 की

 खानों  के  मजदूरों
 को

 लाभांश  देने  के  समस्त
 पर

 पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्री  बहादुर  सिह  :  उस  योजना  को  लागू  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 पति  ao  ato  सिर  :
 यह  बताना  कठिन  है  ।  परन्तु  हम  झरिया  कोयले  की  खानों  के  क्षेत्र  के

 मज़दूरों  का  सांख्यकि  सर्वेक्षण  कर  रहे  हूँ  तथा  आशा  है  कि  सर्वेक्षण  लगभग
 ४

 से  ५  महीनों में  समाप्त

 हो  जायेगा  ।

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :  क्या  कोयला  खानों  की  औद्योगिक  जिस  की  बैठक  अगस्त

 2EXE  में  हुई  यह  सिफारिश  की  है  कि  लाभांश  पाने  की  पात्रता  के  लिये  उपस्थिति  सम्बन्धी

 wear  हटा  दी  जाने  चाहिये
 ?

 श्री  ल०  ato  यह  सिफारिश  थी  ।  इस  सुझाव  को  लागू  करने  के  लिये  हम  गंभीरता

 से  विचार  कर  रहे  हें  परन्तु  प्रभी  इस  में  समय  लगेगा  ।

 श्री  ao  go  चिट्ठी  राव  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  सांख्यकि  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सर्वेक्षण  किस  भ्र भि करण  के  द्वारा  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  मुख्य  श्रम

 aaa  ने  अपने  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  इस  की  सांख्यकी  दे  दी  है
 ?

 कशी  ao  ato  मिश्र  :  मेरे  विचार  से  इस  अभिकरण  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  से  प्रतीक  लाभ

 होगा  ate  इसीलिये  किया  जा  रहा  है  ।

 गीत त०
 ब०

 विट्ठल  राव
 :  इस  को  भ्रान्ति  रूप  कब  दिया  जायेगा

 ?

 खी  ल०  नाठ  मिश्र
 ४

 अथवा  ५  महीनों  में  ।

 पति  तंगदिली  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  झरिया  कोयले  की  खानों  का  सर्वेक्षण  उपस्थिति

 नालंदा  के  सम्बन्ध  में  है  तथा  मासिक  लाभांश  के  सम्बन्ध  में  नहीं  है  ?

 श्री
 ल०

 ate  इस  के  लिये  मुझे  ga  सुचना  चाहिये  |

 श्री  तंगा मणि
 :

 क्या  यह  sea  केवल  अनुपस्थिति  के  सम्बन्ध  में  है  कौर  उपस्थिति  लाभांश

 अथवा  मासिक  लाभांश
 लाभांश  के  सम्बन्ध  में  आपने  क्या  पुनरीक्षण  किया  है

 ?

 मूल  sitet  में
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 में  हे
 ret

 ल०  ना०  सिर
 :  यह  कोयले  की  खानों  की  मज़दूरों  के  सभी  प्रकार  के  लाभांश  के  बारे

 श्री  स०  चल  सामन्त  :  क्या  रानीगंज  अन्य  क्षेत्रों  न  भी  सर्वेक्षण  किये  जायेंगे  ?

 श्री  ato  ato  मिश्र  झरिया  कोयले  की  खानों  में  नमूना  सर्वेक्षण  किया जा  रहा  है  |
 वेदन  मिलने  के  पश्चात्  हम  इस  योजना  को  लागू  करेंगे  ।

 के  S4-seqTa

 1११८४.  श्री  पद्य  देव  :  व्या  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  भ्राता  के  उप-उत्पाद  बनाने  की  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही

 है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  योजना  को  अन्तिम  रूप  कब  दिया  जायेगा ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  :  नही ं।

 प्रदान ही  नहीं  उठता  ।

 औद्योगिक  कर्मचारी  सम्मेलन

 श्री  स०  Ho  बनर्जी :
 1११८४.

 श्री  तंगदिली  :

 क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न संघों  तथा  फेडरेशनों  के  प्रतिनिधियों का  एक  सम्मेलन

 औद्योगिक  कर्मचारियों  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिये  दिल्‍ली  में  बुलाया  कौर

 यदि  तो  किन  तिथियों  को  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  और  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  के  कुछ  औद्योगिक

 श्रम  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  शर  श्रम

 संगठनों  का  एक  सम्मेलन  बुलाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 सम्मेलन  का  स्थान  तथा

 तिथि  कभी  तय  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी  :  उस  सम्मेलन  में  क्या  सरकारी  कम  चारी  श्राचरण  नियमों  के  विभिन्न

 उपबन्धों  पर  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  मान्यता  नियमों पर  विचार  होगा  ?

 पश्म  शर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  इस  समय  सरकारी  क्षेत्र  के

 समवायों  शादी  के  औद्योगिक  कर्मचारियों के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  का  विचार  है  ।

 fart  तंगामणि  :  सरकारी  क्षेत्र में  औद्योगिक  कर्मचारियों
 का  सम्मेलन  बुलाने  पर  विचार  किया

 गया  था  तथा  यह  बैठक  नैनीताल  सम्मेलन  के  विनिर्णयों  तथा  सिफारिशों  के  श्रभुसार  बुलाई  गई  थी  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  सम्मेलन  किन  तिथियों  में  होगा
 ।

 पति  नन्दा  :  जनवरी  के  मध्य
 में  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 गजनी  स०  म०  बनर्जी  :  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  यो  जना  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों के  सम्बन्ध

 में  सम्मेलन  में  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  यदि  तो  विभिन्न  संघों  से  क्या  कोई  सुझाव  मंगाये

 गये  हैं  ?

 नन्दा  में  प्रश्न  समझा  नहीं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  प्रदान  दोहरायें  ।

 प्री  स०  म०  बुर्जों  :
 मेरा  प्रश्न  है  कि  सरकारी क्षेत्र  में  तमंचा  रियों  के  कार्य  का  तथा  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  में  उन  का  भाग  लेना  भी  सम्मेलन  में  चर्चा  का  विषय  होगा  यदि  तो  विभिन्न

 संघों  तथा  फेडरेशनों से  क्या  कोई  सुझाव  मंगाये गये  हैँ  ।

 श्री  नन्दा  :  इस  मामले  पर  विशेष  सम्मेलन  में  विचार  होगा  ।

 गयी  वारियर  :  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  जो  सरकारी  क्षेत्र  के  मालिक  क्या  इस

 सम्मेलन  में  बुलाये  जायेंगे  ।

 श्री  नन्दा

 HAA  प्राप्त  रूप श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  क्या  इस  बैठक की  से  बना  ली  गई  है  तथा

 यदि  तो  क्या  लाभ  में  भागीदारी  लाभांश  भी  एक  मद  होगी
 ?

 श्री  नन्दा
 :  यह  सम्मेलन  अनुशासन  सं  हिता  तथा  औद्योगिक  सम्यक  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर

 विचार  करेगा  ।

 fet  त्यागी  :
 में  यह  जानना  चाहता हुं  कि  कया  सम्मेलन  विभिन्न  कारखानों  में  सुविधायें देने

 के  सम्बन्ध  में  मजदूरों  की  विभिन्न  मांगों  पर  विचार  के  लिये  ही  केवल  बुलाये  जाते  हैं  तथा  काम  की

 किस्म  तथा  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  मजदूरों  के  करते व्य  तथा  जिमेदारियों पर  विचार  के  लिये  नहीं  ?

 श्री  नन्दा  :  यह  सम्मेलन  मुख्यतः  कमंचारियों  के  कामों  के  सम्बन्ध  में  विचार  करेगा  ।

 पति  सिहासन  सिंह  :  क्या  सम्मेलन  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  प्रबन्धक  मामलों  में

 क्यारियो ंके  सहयोग  पर  भी  विचार होगा  ?

 पत्नी  नन्दा  :  उस  के  लिये  श्रलग  योजना--प्रबन्ध  में  मजदूरों  की  भागीदारी  योजना--है  ।

 गयी  स०  सगण  बनों  :  क्या  विभिन्न  फेडरेशनों  तथा  संघों  को  इस  महीने  के  पन्त  में  आमंत्रण

 पत्र  भेज  दिये  जायेंगे  ?

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  यह  सम्मेलन  जनवरी  के  मध्य  में  होने  वाला  इसलिये  ठीक  समय
 पर  सुचना  श्रव्य दी  जायेगी  ।

 fat  तंगामसणि  :  क्या  उन  संघों  जिस  के  प्रबन्ध  पदचारियों  की  भागीदारी  है  जैसे

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल  को  आमंत्रित  किया  जायेगा
 ?

 क्या  मजदूरों के  प्रतिनिधियों  को  विशेष

 आमंत्रण  पत्र  भेजे  जायेंगे  ?

 महोदय  :  यह  सब
 सुझाव है  ?

 मूल  ग्रेजी  में
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 पूरी  तंगामणि
 :

 पहले  wet  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  था  कि  आमंत्रण पत्र  भेजे  जा  रहे

 सरकारी  क्षेत्रों  में  एक  कारखाने  के  प्रबन्ध में  मजदूरों  की  साझीदारी है  में  जानना  चाहता हूं  कि

 उस  संघ  श्रथवा  प्रबन्ध  में  मजदूरों के  प्रतिनिधि  को  आमंत्रित  किया  जायेगा ?

 श्री  नन्दा
 :

 यह  एक  भिन्न  प्रकार  का  है  ।  हम  प्रशासन  सं  पिता  तथा  औद्योगिक  संबंधों

 पर  विचार  करने  जा  रहे  हें  इस  लिये  इस  से  सम्बन्धित  संगठन  बुलाये  जायेंगे
 ।

 ११८६.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 क  छ  कि

 क्या  लौह-वयस्क  परिवहन  तथा  पत्तन  सुविधाओं  के  विकास  की  संयुक्त
 परियोजनाओं के  सम्बन्ध  में  पश्चिम योरोप  देशों  से  बातचीत  समाप्त  हो  गई

 यदि  तो  बात  चीत  किस  स्थिति  पर  और

 किन  देशों से  बात  चीत  हो  रही  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  जी नहीं  ।

 बात  चीत  कभी  प्रारम्भिक  स्थिति  में  है  ।

 इटली  तथा  पश्चिमी  जमनी  से  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  बात  चीत  किसी  गेर-सरकारी  सारे  से  हो  रही  श्रथवा उस  देश  की

 सरकार से  हो  रही  है  ?

 श्री  सतीश  चख
 :

 इटली  के  फिन्सिडर  से  बात  चीत  हो  रही  है  ।  यह  इटली  में  सरकार

 द्वारा  प्रवर्धित  संगठन  है  |

 pat  श्रीनारायण  ate  :
 किस  तिथि  तक  ag  बात  चीत  समाप्त  हो  जायेगी

 ?

 की  संजीदा  चन्द्र  :  इस  समय  निश्चय  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  है  अक्तूबर में  बातचीत

 हुई
 थी

 तथा  उन्हों  ने  मामले  पर  विचार  कर  के  हमें  बताने  के  लिये  वादा  किया  था
 ।

 फली  जोखिम  आल्वा  :  क्या  यह  बात  चीत  करवार  पत्तन  सुविचारों  के  सम्बन्ध  में  हं  जिस  से  वहां

 से  लौह  तथा  मेंगनी  ज  वयस्क  उठाये  जा  सकें  ?  रूमानिया  सरकार के  भी  प्रस्ताव  ह्  क्या  उस

 विचार  किया  जा  रहा है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :

 यह  प्रस्ताव  मंगलौर  पत्तन  के  विकास  तथा  उस  पत्तन  तक  रेलवे  Efrat

 के  सम्बन्ध में  है  ।  अनुमानित  व्यय  लगभग  ४५  करोड़  रुपये  है  ।  यदि  इटली  तथा  जमनी  के  निवासी

 इन  सुविधाओं  के  विकास  में  हमारी  सहायता  करें  तो  प्रस्ताव संपन्न  हो  सकता  है

 fart  रंगा
 :

 क्या  लौह-वयस्क के  निर्यात  की  सुविधा के  लिये  पूर्वी  तट  पर  पत्तन  शरर  परिवहन

 सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिये  विशेष  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ।

 हाल  में  ही  हम  ने  सुना  था  कि
 जापानी

 इन
 में

 रुचि  ले  रहे  हैँ
 ।

 तथा  जांच  कर  रहे  हैं
 ।

 इन  बात-चीतों  की  क्या  स्थिति

 मूल  मं प्रे जी  में
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 फनी  सतीश  चन्द्र  :  रुकेगा-विभाग योजना  के  विकास  की  बात  चीत  समाप्त  हो  चकी है  तथा

 अमेरिकी  राष्ट्रपति  की  एशिया  विकास  निधि  से  ऋण  उपलब्ध हो  जायेगा ऋण  लेने में  जापान  ने

 हमारी  सहायता  की  है  ।

 गुजैनी  परन्तु  नहर  परिवहन  के  विकास  की  क्या  स्थिति  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  नहर  परिवहन से  हमारा  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  परिवहन  मंत्रालय  से  पुछा  जाना  चाहिये  ।  माननीय  सदस्यਂ  जानते  हें  कि  हम
 ने  बकिंघम  नहर  के  विकास के  बारे  में  निर्णय  किया  है  ।  परन्तु  में  नहीं  बता  सकता  क्या  प्रगति हुई  है  |

 tat  वि०  ०  शुक्ल :  यह  बात  चीत  ऊंची  किस्म  के
 लौह-वयस्क

 की  बिक्री  के  सम्बन्ध  में
 है

 वधवा  घटिया  किस्म  के  लौह-भ्रामक  की  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  ?

 श्री  adie  चन्द्र  :  यह  बात  चीत  घटिया  किस्म  कें  लोहे  के  सम्बन्ध  में  है  ।  जो  प्रविधि  इटली

 से  आप  sa  का  विचार  था  कि  वह  हमारा  घटिया  किस्म  का  लोहा  उपभोग  में  ला  सकेंगे

 श्री  पाणिग्रहण  :  भारत  के  किस  भाग  से  इस  लौह-अ्रयस्क  का  इन  पश्चिमी  इटली  तथा

 जमनी  को  निर्यात होगा  ?

 श्री  सतीष  चन्द्र  :  तथा  चिकमंगलौर  जिले  से

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  क्या  करवार  पत्तन के  वास्तविक  ad  के  मुकाबले  में  मंगलौर के

 दावे  को  प्रस्तुत  करने  में  वाणिज्य  मंत्रालय का  भी  हाथ  है  ?

 श्री  सतीश
 चन्द्र  :  इन  मामलों

 पर
 विशेषज्ञों  द्वारा  विचार  किया  जाता  है

 ।  इस  समय
 मंगलौर

 पतन  के  विकास  का  प्रस्ताव है  क्योंकि  लौह  वयस्क  के  निर्यात  के  लिये  यह  अधिक  उपयुक्त  है  ।

 श्री  लाचार  :  कया  इटली  की  सरकार ने  मंगलौर  पत्तन  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  निर्णय

 कर  लिया है  ?

 far
 सती दा  चन्द  :  यह  प्रस्ताव हमने  किये  थे  ।  ७  '  २०  लाख  टन  लौह  अ्रयस्क  का  निर्यात  करने

 के  लिये  किसी  बड़े  पत्तन  का  विकास  करना  नितांत  आवश्यक  है  ।  इसलिये  हमारे  विचार  से  मंगलौर

 पत्तन  के  विकास  से  यह  संभव  था  ate  बातचीत  की  जा  रही  है  ।

 इमारतों  के  निर्माण  के  लिये  रखे  गये  श्रमिक

 1" ११८७  श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  क्या

 करेंगे कि

 इमारतों  के  निर्माण  के  लिये  रखे  गये  श्रमिकों  के  कायें  तथा  सेवा  की  शर्तों  का  विनियमन

 करने  के  लिये  जो  विधान  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  था  वह  किस  अवस्था  में  कौर

 उक्त  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  में  विलम्ब के  क्या  कारण  हें  ?

 fart  उपमंत्री  आबिद  :  कौर  .  इस
 सुझाव

 की
 जांच

 की  गई
 निर्माण  उद्योग  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों को  काम  के

 afatera
 साप्ताहिक

 अंग्रेजी में
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 मजदूरी  निश्चित  काम  करते  समय  जख्मी  होने  का  विहित  अवधि  में  मजूरी  का

 भुगतान  करने  safe  के  बारे  में  निम्नतम  मजूरी  मजूरी  भूगतान  श्रमिक

 प्रतिकर  अधिनियम  आर  आद्योगिक  विवाद  ग्र धि नियम  लागू  होते  इन  परिस्थितियों  में  निर्माण

 श्रमिकों  के  लिये  अलग  विधान  बनाना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 श्री  ao  do  चिट्ठी  राव
 :  ReyXo  को  हुई  स्थायी  श्रम  समिति  की  बैठक  में

 सम्मति  से  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  निर्माण  उद्योग  में  रखे  गये  श्रमिकों  के  कार्य  की  शर्तों  को

 विनियमित  करने  के  लिये  अलग  विधान  बनाया  जाये  |  बाद  में  किन  भ्राधारों  पर  यह  इरादा  छोड़  दिया

 at  ?

 श्री  प्राचीन  चली  :  ऐसे  विधान  की  श्रावव्यकता  की  जांच  करने  का  सुझाव  दिया  गया  था

 मेंने  बताया  है  कि  सुझाव  की  जांच  की  गई  थी  ate  परिणाम  की  कर  दी  गई  हू  |

 पृश्नी  त०  ao  विट्ठल राव  :  सुझाव  का  परीक्षण  करने  के  लिये  नहीं  कहा  गया  था  बल्कि  यह

 सुझाव  दिया  गया  था  कि  शीघ्र  हीਂ  विधान  बनाने  के  लिये  कार्यवाही
 की

 जाये
 ।  वह  स्थायी  श्रम-सम्मेलन

 की  वाही  के  व्यौरे  को  देखें  ।

 fare  are  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  नन्दा )
 :  मन्त्रालय  का  यह  निष्कर्ष  समिति  को  वापस

 भेजा  जायेगा  शर  यदि  समिति  की  गई  कार्यवाही  से  सन्तुष्ट  नहीं  होगी  तो  प्रौढ़  विचार  किया  जायेगा  ।

 yatt  तंगामणि
 :

 माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  कि  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  निर्माण  उद्योग  के

 श्रमिकों  पर  लागू  होता  है  ।  क्या  सभी  राज्यों  ने  इसे  स्वीकार  करते  हुए  इन  श्रमिकों  की  निम्नतम  मजूरी
 निश्चित  कर  दी  है  ?

 श्री  ग्रामीण  चली  :  जी  हां  ।  लगभग  सभी  राज्यों  ने  इस  अधिनियम  को  इन  निर्माण  श्रमिकों

 धर  लागू  कर  दिया  है  |

 पत्नी  तंगामणि
 :

 कम  से  कम  कितनी  मजूरी  दी  जाती  है  ?

 श्री  भ्राबिद चली  :  वह  ९  भराने  से  ४  Yo  रुपये  तक  हैं  ।

 श्री  to  बन  विट्ठल  राव  :  यदि  areal  अ्रनुमति  हो  तो  में  सभा-पटल  पर  रखे  गये  कार्यवाही

 सारांश  में  से  ag  सिफारिश  पढ़  कर  सुनाऊं
 ?

 पग्रिध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यदि  ऐसी  बात  हू

 तो
 यह  मामला  पुनः  समिति

 को  सौंपा  जायेगा  आगे  विचार  किया  जायेंगी  |

 श्री  सिंहासन  fag  :
 क्या  इमारतों  के  निर्माण  के  लिये  श्रमिकों  की  सहकारी  संस्थायें  बनाई

 झर  क्या  ठेकेदारों  की  बजाये  इन  सहकारी  संस्थाओं  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 श्री  नन्दा  :  कई  स्थानों  पर  यह  सहकारी  संस्थायें  बनाई  जा  रही  ह  और  इनका  प्रोत्साहन
 किया  जाना  चाहिय े।

 fat
 प्र०

 च०
 बोस

 :
 क्या  सरकार  ने  निर्माण  श्रमिकों  की  भविष्य  उपदान  अथवा

 स्मिता पया क १ सै  ?
 वृद्ध  अवस्था

 के
 लिये  कोई  व्यवस्था  करने

 के
 बारे  में  विचार

 ना  हु  1

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  आबिद  चली
 :

 उन्हें  प्र स्थायी  कामों  के  लिये  उन्हें  अ्रस्थायी  तौर
 पर

 रखा  जाता  है
 ।

 श्री ao  ब०  fare  राव  :  क्या  श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्रालय  ने  इस  उद्योग  में  काम  करनें

 बाले  श्रमिकों  की  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ?

 श्री  आबिद  करली  :  सभी  जानते  हैं  कि  संख्या  बहुत  अधिक  हैं  |

 fait  नारायणन  कुट्टी  मेनन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्माण  उद्योग  में  रखे  श्रमिकों  की  न्यूनतम

 मजूरी  निर्धारित  करने  वाली  केन्द्रीय  सरकार  की  अधिसूचना  को  जारी  किये  तीन  वर्ष  बीत  चुके  हैं  क्या

 न्यूनतम  मजूरी  का  पुनरीक्षण  करने  के  जैसा  कि  अधिनियम  में  अपेक्षित  कोई  कार्यवाही  की

 गई हू ं?

 श्री  आबिद  अली  :  सम्बन्धित  समिति  समय-समय  पर  इस  पर  विचार  करती  है  |

 श्री  त्यागी  :  क्या  इन  विनियमों  अथवा  विधियों  द्वारा  निश्चित  की  गई  न्यूनतम  मजूरी

 का
 उस

 काम  की  मात्रा  से  कोई  सम्बन्ध  हू  जो  इस  उद्योग  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  से

 प्रतिदिन
 लिया

 जाता है  ?

 श्री  श्राबिद  चली  :  मेरे  ख्याल  से  इनमें  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हें  कि  क्या  समय  न  कि  काम की  मात्रा

 अनुसार मजूरी  दी  जाती  है  |

 शी  त्यागी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  काम  चाहे  हो  या  न  हो  मजूरी  दे  दी  जाती  हूँ  ?

 श्री  नन्दा
 :

 न्यूनतम  मजूरी  कुछ  समय  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाती  तौर  कई  बार

 काम  की  मात्रा  के  अनुसार  भी  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 श्री  त्यागी
 :

 क्या  उस  समय  को  आधार  माना  जाता  है  जब  तक  श्रमिक  काम  करते  हैं  या  कि

 जितना  समय  वे  उपस्थित  रहते  हें  ?

 fait  नन्दा  :  इसका  सम्बन्ध  प्रशासन  से  है  ।

 श्री  त्यागी  :
 इसका  सम्बन्ध  श्रम  मन्त्रालय  से  ही  है  ।  यह  उन्हीं  का  उत्तरदायित्व है

 भ्रव्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हें  कि  क्या  समय  के  साथ-साथ  काम
 की  भी  कोई  न्यूनतम  मात्रा  निर्धारित  की  गई  है  ।

 श्री  नन्दा
 :

 कोई  भी  नियोजक  बिना  काम  कराये  सजूरी  नहीं  देता  ।

 श्री  त्यागी  द  यह  तो  केवल  कल्पना  हैं  ।

 पानी  ao  ब०
 विट्ठल  राव

 :
 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  से  पता  लगाया  गया  है  कि  क्या

 gear  देशों  में  भी  ऐसे  विधान  है ं?

 fat  आबिद
 उनके  पास  इस  बारे  में  कुछ  हैं

 ।

 wast  में
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 अल्प मि नियम  शोर  सीमेण्ट  के  कारखाने

 +

 श्री  रखना  fag  :

 श्री  राम  कृष्ण :

 श्री  स०  स०  aa  :

 श्री | श  मधुसुदन  राज  :

 श्री  भक्त  दर्शन  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छ्वापा  करेंगे  कि  :

 क्या  एल्युमिनियम  कौर  सीमेंट  उद्योगों  में  एक-एक  कारखाना  कौर  लगाने  के  बारे  में

 कैसर  इंजी  निर्धारित  श्नोवर्सीज़  कैलोफोनिया  से  बातचीत  हो  चुकी है  ;.

 यदि  तो  इस  बातचीत  का  क्या  परिणाम  श्र

 एल्यूमिनियम  4.0  सीमेंट  के  प्रस्तावित  कारखाने  कहां  खोले  जायेंगे  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 एल्युमिनियम  का  क्रारखाना

 से
 देश  में  ग्रल्युमिनियम  का  कारखाना  लगाने  के  लिये  भारत  सरकार  मेसर्स  FAT

 इंजीनियरिंग  ्रो वर सीज़  कारपोरेशन  कैलोफोनिया  से  बातचीत नहीं  कर  रही  है  ।  मैसर्स

 बिरला  ग्वालियर  जिन्होंने  उत्तर  प्रदेश  में  fare  स्थान  पर  एल्यूमिनियम  का

 कारखाना  लगाने  के  लिए  उद्योग  तथा  विनियमन )  १९५१  के  अन्तर्गत  लाइसेंस

 प्राप्त  करने  के  लिये  एक  झ्रावेदन  पत्र  भेजा  टैक्नीकल  सहयोग  के  अ्रमरीका  के  मैसर्ज  कैंसर  इंजी  नियरों

 की  सेवायें  प्राप्त  करना  चाहते  सरकार  ने  मैस  कैसर  इंजी  नियर सं  को  परियोजना  का
 रिंग  अ्रष्ययन  करने  की  भ्र नुम ति  दे  दी  है  श्र  परियोजना  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 सीमेंट  का  ध्वारखाना

 ऐसी  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 में  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  सीमेंट  के  कारखाने  के  बारे  में  भारत  सरकार  के  साथ  कोई

 बातचीत  नहीं  हुई  TST  कुछ  गैर  सरकारी  समवाय  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बिड़ला  ग्वालियर  ने  जो  कि  एक  प्राइवेट

 लिमिटेड  फर्म  ह  ,  उस  फ़र्म  ने  कया  गवर्नमेंट  को  कुछ  सहायता  या  लोन  के  लिए  एप्रोच  किया  है  ?

 श्री  मनु भाई  :  प्रभी तक  तो  नहीं  किया हू
 लेकिन  चूंकि बड़ी  इंडस्ट्री है  इस  लिये  शायद बाद  में

 आ  भी  जाय

 ए  फिपकााएयएज्  न  पशप्टटवटट्र

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  दासप्पा  :  यह  कहा  गया  हैं  कि  अ्रल्यू मिलियन श्र  सीमेंट  के  कारखानों  के  बारे में  भारत

 सरकार  कोई  बातचीत  नहीं  कर  रही  हैं  बल्कि  कुछ  गैर  सरकारी  समवाय  बातचीत कर  रहे  हें  ।  क्या  यह

 सच  हे  कि  सारंगा  एसी  मुदलियार द्वारा  स्थापित  की  गई  एक  फर्म  ने  सीमेंट  के  कारखाने  के  लिये  किसी

 विदेशी  समवाय  का  सहयोग  प्राप्त  कर  लिया  हूँ  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  यह  सच  है  कि  कुछ  गैर  सरकारी  सेवायों  कौर  मैसर्ज  कैसर  में  बातचीत

 चल  रही है  ।  परन्तु  सरकारी  भ्र  औपचारिक तौर  पर  हमसे  cables  नहीं  मांगी  गई  हे  ।  इसके

 इलावा  अतिरिक्त  क्षमता  की  स्वीकृति  देने  के  बारे  में  बड़ी  सावधानी  से  विचार  करना  पड़ेगा
 |

 यदि  हम

 देखते  हैं  कि  सीमेंट  फालतू  है  तो  पहले  से  यह  बताना  कठिन  होगा  कि  जब  श्रावेदन  पत्र  मिलता  है  तो

 सरकार  का  रया  क्या  होगा
 |

 श्री  दासप्पा :  कया  थे मसूर  की  इस  फ्  ने  सरकार  से  लाइसेंस  नहीं  मांगा  है  तोः  क्या  यह
 सच

 नहीं  कि  दो  वर्ष  पहलें  सरकार  ने  सीमेंट  का  आयात  किया  था  कौर  शीघ्र  ही  सड़क  निर्माण  कार्यक्रम

 के  कारण  सीमेंट  की  मांग  बड़  जायेंगी  ।

 श्री  मनु भाई  पनाह
 प्रशन

 यह  पूछा  गया  था
 कि

 क्या
 सरकार  ने  इस  सीमेंट  के  कारखाने

 के  बारे  में  मैसेज  सिर  के  साथ  कोई  बातचीत  की  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  दो  समवाय  उनसे  बातचीत  कर

 रहे  हें  परन्तु  दोनों  समवायों  के  साथ  करार  होने  के  बारे  में  हमें  कोई  सहमति  प्राप्त  नहीं  हुई है  कौर

 हमारे  देश  में  सम्बन्धित  मंत्रालय  द्वारा  छानबीन  करने  कौर  उनका  अनुमोदन  प्राप्त  किए

 बिना  किसी  ऐसे  करार  की  स्थिति  नहीं  दी  जाती  जिसमें  एक  पक्ष  विदेशी  हो  ।

 ८  नसीहत  :  क्या  बाक्साइट  परियोजना  मद्रास  राज्य  के  सैलम  परियोजना  से  अलग  है  ?

 pa  मनु भाई  दाह  यह  सेलम  परियोजना  से  ae है  ।  इसके  बारे  में  भी  एक

 सरकारी  समवाय  बातचीत  कर  रहा है  |

 श्री  बासप्पा  :  क्या  मैसुर  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  तुमकुर  जिले

 के  चिरान्यवन  हल्ली  तालुक  में  सीमेंट  का  कारखाना  खोलने  कीਂ  अनुमति  मांगी  है  ।

 pat  सुभाष शाह  :  कई  राज्य  सरकारों  ने  हम  से  अनुमति  मांगी  है  ।  उन्होंने हमें  लिखा

 मंसुर  के  मुख्य  मंत्री  भी  इसके  लिये  yas  कर  रहे  थे  ।

 pat  सुनाया  :  कया  मद्रास  राज्य  में  स्थापित  किये  जाने  वाला  ऐल्युमिनियम

 का  कारखाना  भी  इस  बातचीत  A  द्रुमिल  है  ?

 pat  मदुराई  शाह  :  में  सभा  को  यही  बताना  चाहता  था  कि  यह  बातचीत  होती  रहती  है

 शर  जब  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  होता  है  तभी  उसे  सरकार  के  पास  भेजा  जाता  है  ताकि  उसकी

 पुष्टि  की  जाये  प्रथम  उसमें  रूपभेद  किया  जाये  |  जब  तक  सरकार  करार  का  अनुमोदन  उसे
 स्वीकृत  नहीं  करती  तब  तक  वह  लागू  नहीं  होगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 माननीय  मंत्री  ने  जो  विवरण  सभापटल  पर  रखा  है  उससे  ज्ञात  होता  है  कि

 मैसेज  बिड़ला  ग्वालियर  प्राइवेट  लिमिटेड  उत्तर  प्रदेश  रिहाई  में  एक  अ्रल्यमिनियम  का  कारखाना

 स्थापित करने  जा  रहे  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
 र  इस  कम्पनी

 को
 कया  सहायता  केन्द्र  की  से  दी  जा  रही है  कौर  कब  तक  उसकी  स्थापना हो

 जायेंगी ?
 वामा

 मूल
 at  में
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 श्री  मनु भाई  दाह :  केन्द्रीय  सरकार  जितनी  सहायता हो  सब  संभव  सहायता दे  रही

 है  ।  उसका  जुएलाजिकल सें  भी  हो  रहा  एलेक्ट्रिसिटी  के  प्राचीन
 की  भी  हम  देखभाल  कर

 रहे  हं  गौर  उस  को  किस  तरीके  से  टेकनिकली  सक्सेसफुल  बनाया  जाय  कौर  १०  हज़ार टन  से  बढ़ा
 कर  २०  हज़ार  टन  की  उसकी  कैपेसिटी  की  इस  बारे  में  सब  ज़रूरी  हिदायतें  दे  रहे  हैं  कौर

 maa  कार्यवाहियां  कर  रहे  हे
 !

 श्री  स०  स०  aa  :  इस  एल्यूमिनियम  कारखाने  को  कुल  क्षमता  क्या  इस  में

 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  are  कया  ag  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  पूरा  हो  जायेगा  ?

 श्री  सुभाष  शाह  :  अभी  इन  बातों  पर  विचार  हो  रहा  है  ।  रिहंद  योजना  की  क्षमता

 २०,०००  टन  झ्रल्युमिनियम  सेलम  की  १०,०००  टन  होगी  |

 जहां  तक  सेलम  का  सम्बन्ध है  ।  यदि  प्रत्येक  कार्य  व्यवस्थित रूप  में  चलता  रहे  तो  दोनों

 योजनायें  पूरी  होने  की  सम्भावना  है  भ्र ौर  सरकार  द्वारा  योजनायें  स्वीकार  कर  देने  पर  तीन  या

 चार  वर्ष  में  यह  कारखाने  कार्य  प्रारम्भ  कर  सकते  हू  |  सम्पूर्ण  रिहाई  फैक्टरी  में  लगभग  ८,०००  से
 १०,०००  व्यक्तियों को  रोजगार  मिल  सकता  है  तथा  सेलम  परियोजना  में  ४,०००  से  Qeo0°0

 व्यक्तियों की  खपत  हो  जायेगी  ।

 श्री  प०  ला०  बारूपाल  :  क्या  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  राजस्थान  के  अन्दर  कोई  फर्टिलाइज़र  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  योजना  है
 ?

 meat  महोदय  सीमेंट  से  फर्टिलाइज़र  का  बया  सम्बन्ध  है
 ?

 pat  तंगामणि  विवरण  ate  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  में  यह  प्रकट  है  कि  इस

 अल्युमीनियम  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  अमेरिका  के  मसस  इंजीनीयसं  से  वार्ता  पूरी  हो  गई  है

 और  कार्य  प्रारम्भ किया  जायेगा  ।  क्या  इस  पैत्त  र  में  wea  नियम  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  बातचीत

 प्रारम्भ  अथवा  समाप्त  हो  गई  है
 ?

 श्री  मतुभाई  wat  वह  समाप्त नहीं  परन्तु  प्रारम्भ  हुई  है  ।

 sato  प्र०  ज्योतिषी  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  कटनी  बी  सिंहपुर

 सें  श्रल्यूमी  नियम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  परौ  यदि  तो  उस  प्रस्ताव  का  कया  रुद्र
 ?

 पंत्र  सुभाष  दाह :  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  नहीं  है  यद्यपि  मध्य  प्रदेश  सरकार  इस  बात

 जोर  दे  रही  है  कि  वहां  एक  कारखाना  होना  चाहिये  ।  जेसे  ही  संसाधन
 उपलब्ध  हुए  भर  देश

 की

 आवश्यकता  का  विस्तार  gat  तो  इन  सब  विषयों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 fat  नाकाम  भ्राता  :  सरकार  द्वारा  बिड़ला  का  प्रस्ताव  मंजूर  करने  के  पहले  क्या  उद्योग

 मंत्री  मैसूर  सरकार  के  श्री  निजलिगप्पा  द्वारा  प्रस्तुत  इस  सुझाव  से  अवगत  हें  कि  जमंनी के  कुछ  भ्रौद्यो

 fire  बेलगाम  में  एक  भ्रल्यमीनियम  कारखाना  स्थापित  करेंगे  कौर  वही  इसका  विकास  करेंगे  तथा

 सात  वर्ष  लौट  जायेंगे  किन्तु  इसे  इसलिये  रद  कर  दिया  गया  कि  उससे  उद्योगपति  सम्बद्ध  थे

 पली  सुभाष  शाह  :  इस  प्रकार  का  कोई  ठोस  प्रस्ताव  हमें  नहीं  मिला  |  आजकल  प्रत्येक

 सरकार  भारी  उद्योगों  की  स्थापना  में  रुचि  रखती  है  कौर  वह  समय-समय  पर
 विभिन्न

 प्रस्ताव

 +  मूल  अंग्रेजी  में



 ३०३४  मौखिक  उत्तर  १९  १९५८

 केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  फर्मा  SET! करती  wea
 है--इन  सब  पर  इनके  महत्व  के  अनुसार  विचार

 किया  जाता  है  ।

 श्र  कोकोम  झ्रात्वा
 :

 में  उस  प्रदान  का  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 :
 हम  दूसरा  प्रदान  लेंगे  ।

 राष्ट्रपति  की  जापान  यात्रा  के  समाचार  भेजने  वाले  समाचार-पत्रों  के  प्रतिनिधि

 *2 PR.  Sat  भक्त  दरशन

 श्री  नवल  प्रभाकर  :

 क्या  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  राष्ट्रपति  जी  ने  जापान  की  जो  राजकीय  यात्रा  की  तब  उन  के

 साथ  भारतीय  समाचार-पत्रों  के  कुछ  प्रतिनिधि  भी  भेजे  गये

 यदि  तो  क्या  उस  यात्रा  के  लिये  चुने  गये  उनके  उनकी

 भाषाओं  व  उनके  प्रकाशन  स्थानों  का  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 इन  समाचार-पत्रों  का  च्यन  किस  आधार  पर  किया  गया  था  ?

 सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  :
 हां

 ।

 एक  विवरण  लोक  सभा  की  मेज़  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 ऐसे  चुनाव  में  ag  कोशिश  की  जाती  है  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  अखबारों को  प्रतिनिधित्व

 मिल  सके  जिसमें  देशी  भाषा  पत्र  भी  शामिल हों  ।  इस  यात्रा  के  लिये  यह  खास  शत  थी  कि  सम्बन्धित

 पत्र  जापान  में  होने  वाले  खच  को  बरदाशत  करने  के  लिये  तैयार हों  |  केवल  हवाई  जहाज़  द्वारा  सफर
 का  प्रबन्ध  सरकार  दे  रही  थी  ।  इस  में  सिफ  ऐसे  पत्रों  को  ही  शामिल  किया  गया  जो  इस  शर्त  के

 लिये  तैयार  थे  ।

 werd  उत्तर  अंग्रेजी में  भी  पढ़ा

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  यह  जो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  यह  काफी  दिलचस्प  मालूम

 पड़ता  इस  दृष्टिकोण  से  कि  जो  १२  व्यक्ति  भेजे  गये  उनमें से  एक  तो  प्रेस  ट्रस्ट  भाव  इंडिया  के

 प्रतिनिधि  बाकी  व्यक्तियों  में  दो  विशुद्ध  अंग्रेजी  पत्रों  के  प्रतिनिधि  और  oe  व्यक्ति  ऐसे  हैं

 जो  मुख्यतया  waist  पत्रों  के  प्रतिनिधि  हूं  लेकिन  उनके  साथ  भारतीय  भाषाओं  के  नाम  भी  जोड़

 दिये  गये  हूँ  ।

 पाध्या  महोदय :  माननीय  सदस्य  बहस  कर  रहे  हैं
 ।

 यह  प्रश्न काल  है  ।

 श्री  waa  दर्शन  :  में  यह  प्रश्न  पुछना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  भारतीय

 भाषाओं  के  पत्रों  का
 भी

 ध्यान  रखा  जाता
 तो  इतनी  संख्या में  wast  पत्रो ंके  प्रतिनिधि क्यों  भेजे

 गये ?

 डा०  केसकर  :
 इस  विद्वेष  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  प्रेस  प्रतिनिधियों  को  ले  जाने का  निर्णय  यात्रा

 प्रारम्भ  होने  के  तीन  दिन  पहले  ही  किया  गया  था  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  हम  केवल

 ट्रपति  की  जापान
 यात्रा

 में  प्रेस  प्रतिनिधि  भी  सम्मिलित तीन  दिन  पहले  ही  यह  बात
 जान  सके  कि  रा  a

 मल  ्य  में
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 रहेंगे  ।  तीन  दिन  में  यह  सम्भव  नहीं  था  कि  सब  सम।चार-पत्रों  से  सम्पकं  स्थापित  कर  इसका  निर्णय

 किया  जाये  |  दिल्‍ली  स्थित  मान्यता  प्राप्त  संवाददाताश्रों  से  पूछा  गया  कि  कया  उनके  समाचार-पत्र

 उन्हें  भेजने  के  इच्छुक  हूं  ।  इस  विषय  में  उन  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी  गई  जो  कई  पत्रों  का

 प्रतिनिधित्व  करते  हूं  ताकि  अधिक  पत्र  इस  घटना  का  प्रकाशन  कर  सकें  ।

 श्री  हेम  बरुआ  माननीय  मंत्री  ने  कभी  बताया  है  कि  केवल  तीन  दिन  की  अवधि  में  ही

 पत्रप्रतिनिधियों  का  चुनाव  किया  गया  ।  इन  प्रतिनिधियों  के  चुनाव  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 और  इतने  कम  समय  में  इनका  चुनाव  क्यों  किया  गया  ?

 केसकर  :  में  इस  विषय  का  स्पष्टीकरण  यहां  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  माननीय  सदस्यों

 को
 स्मरण  होगा  कि  राष्ट्रपति  कीं  यात्रा  के  लिये  चाटेंगे  विमान  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  भी  काफी  विलम्ब

 से  किया गया  था

 पति  हंस  बरुआ  कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  विषय  का  निर्णय  करने में  काफी  समय

 लगाया  कि  राष्ट्रपति  ares  विमान  से  यात्रा  करेंगे  प्रथम  सामान्य  विमान  से  करेंगे  ?

 थी  भक्त  द्दीन  :  क्या  गवर्नमेंट  के  घ्यान  में  यह  बात  पायी  है  कि  इस  तरह  के  जितने  भी  पत्र

 संवाददाताओं  के  दल  भेजे  गये  जेसे  पिछले  दिनों  एक  दल  मास्को  हवाई  जहाज  द्वारा  भेजा  गया
 और  अरब  महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  साथ  जो  दल  गया  उनमें  एक  ही  प्रकार  के  पत्र प्रतिनिधि

 छांट
 लिये

 जाते  हे  रोक  दूसरे  पत्रों  के  प्रतिनिधियों  को  कोई  अवसर  नहीं  दिया  जाता  ?

 पंडा०  केसकर :  में  माननीय  सदस्य  की  धारणा  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  इस  बात के  लिये  पूरा
 प्रयत्न  किया  गया  था  अधिक  पत्रों  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  किये  जायें  ौर  हम  इस  बात  के  लिये  भी

 विशेष  रूप  से  प्रयत्नशील  रहते  हें  कि  देशी  भाषाओं  के  पत्र  प्रतिनिधि  भी  सम्मिलित  किये  जायें  ।

 लेकिन  जब  आंशिक  रूप  में  खर्च  वहन  करने का  प्रश्न  उत्पन्न  होता है  तो  देशी  भाषा ग्र ों  के  पत्र

 प्रतिनिधियों को  इसके  लिये  सहमत  करना
 भ्रत्यन्त  कठिन है  ।  प्रौढ़  जब  यह  यात्रा  बगैर  खर्चे  होती

 है  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  जाने  के  लिये  तत्पर  रहता  है  श्र  निस्संदेह  ही  हमें  इनका  चुनाव  करना  पड़ता  है  ।

 aaa  ty  चक्रवर्ती  :  जब  आंशिक  खर्चे  को  स्वयं  समाचारपत्र  वहन  करता  है  तो  क्या  यह

 अनुचित  नहीं  है  देशी  भाषाओं  के  छोटे  छोटे  पत्रों  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये  पर्याप्त  समय  दिया  जाये  |

 छोटे  पत्रों  का  ठीक  चुनाव  करने  के  लिये  पहले  से  ही  विचार  क्यों  नहीं  किया  गया  था  ।

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  दे  दिया  गया  है  |

 डा०  केसकर  :  चाहे  यह  छोटा  समाचार  पत्र  हो  ग्रीवा  बड़ा--यह  तो  परस्पर  सम्बन्धित है  |

 मान  लीजिये  हम  पांच  या  दस  व्यक्तियों  का  एक  प्रतिनिधिमण्डल  भेजते  हें  तो  सेकड़ों  समाचार  पत्र

 हमें  इनका  चुनाव  करना  पड़ता  है  यथासम्भव  अधिक  संख्या  में  इन्हें  सम्मिलित
 करना  पड़ता

 है  ।

 कोई  विकल्प॑  नहीं  है  |

 ट्रीय  पंचवर्षीय  योजना

 17  ११९२८  कह  मुरारका  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना में  दो  भाग  क  कौर  में  सम्मिलित की  जाने  वाली  परियोजना झ्र ों

 की  सूची  तय  कर
 ली

 गई  है  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  उसकी  प्रति  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखी  जायेगी  ;  झर

 इस  सुची  को  तय  करने  में  किन  सिद्धान्तों  का  अनुकरण  किया  गया  है

 1 ६..  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  to  ato  :  से  (7)

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌ के  हाल  के  निर्णय से  प्रभावित  हुई  मुख्य  परियोजनाएं  उन  पत्रो ंमें  बताई

 जायेंगी  जो  तभी  तेयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  मुरारका  :  माननीय  योजना  मंत्री  ने  सैशन  के  प्रारम्भ  में  कहा  था  कि  सैशन  समाप्त  होने

 के  पहले  ही  वह  इसे  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखेंगे  उस  पत्र का  भी  तक  क्या  किया  गया  है  ?

 नम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :.  हमने  लोक  सभा  के  समक्ष

 पत्र  प्रस्तुत  किये  इस  विषय  में  अनेक  प्रकार  का  ब्यौरा  सम्मिलित  है  कौर  योजना  के  आकार

 के  सम्बन्ध  में  दृढ़  निश्चय  कर  लेने  पर  ही  उनका  उपबंध  किया  जा  सकता  जब  ऐसा  कर  लिया

 गया  है  झ्र ौर  ७ अगल  पत्र  में  इसे  बता  दिया  जायेगा  ॥

 श्री  क्या  कोई  ऐसी  योजना  भी  है  जो  सामान्यतया  योजना  में  सम्मिलित  नहीं

 थी  और  अरब  सम्मिलित  कर  ली  गई  है  कौर  यदि  तो  इस  योजना  के  लिये  कितनी  रकम  आवंटित

 की  गई  है  ?

 पची  नन्दा  :  यह  जानकारी  भी  उस  पत्र  में  रहेगी  ।  इस  प्रकार  की  कुछ  योजनाएं  हूं  ।

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌  :  क्या  परियोजनाओं  को  सम्मिलित  करने  अथवा  न  करने

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  किसी  प्रकार  के  प्राथमिकता  सिद्धान्त  से  नियंत्रित  है  ?

 श्री  नन्दा  निसंदेह  ही  यह  योजना  का  सार  है  ।

 pate  त्यागी  स्वविवेक  ate  अन्तिम  मंजूरी  का  अधिकार  किसके  पास  है  ?  यह  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद्‌  पर  है  अथवा  मंत्रिमण्डल  पर  है  ?

 मो  नन्दा  :  इन  सब  बातों  का  निर्णय  केबिनेट  हीਂ  करती  है  ।

 pate  रामी  रेडी  :  इस  बात  को  घ्यान  में  रखते  हुए  कि  सर्वाधिक  प्राथमिकता  कृषि  उत्पादन

 को  दी  जाती  है  में  यह  जानना  चहता हूं  कि  क्या  उर्वरक  कारखाने  योजना  के  भाग  क  में  सम्मिलित

 किये  जायेंगे  ?

 मंत्री  मतुभाई  :.  जहां  तक  उर्वरक  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  है  हमने
 सभा  के  समक्ष  परियोजना ग्र ों  का  पूरा  ब्यौरा  प्रस्तुत  कर  fears  निवेली  में  यह

 बम्बई  में  भी परियोजनाएं  और  सुन्दरी  में  इसका  विस्तार  पहल  ह्  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  |

 एक  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  बम्बई  में  भी  एक  उर्वरक  परियोजना  स्थापित  की  जा  रही  है
 झर  झाशा है कि है  कि  १९६१  तक  हम  २  लाख

 ८०
 हजार  टन  नाइट्रोजन प्रथम  १  लाख  €०  हजार टन

 अमोनियम  सल्फेट  उत्पादन  की  क्षमता  रखेंगे  |

 fait  हेम  बरुआ  योजना  के  भाग  ख  की  राष्ट्रीय  विकास  Soe  में  की  गई  भ्रालोचना

 wet  सक
 सही

 है
 पर

 उसकी  setae  रिवर  गया  है

 मल  अंग्रेजी  में
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 त्रों  लग  ato  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  की  अन्तिम  मीटिंग  में  यह  बताया  गया

 था  कि  स्वयं  भाग  क  के  लिये  संसोधन  ढूंढ़ना  सुविधाजनक  नहीं  भाग  ख  के  प्रश्न  पर  उस

 अवस्था  पर  कदाचित  ही  ध्यान  दिया  जा  सकता  है  ।

 श्री  नया  मुनि स्वामी  :  जब  भी  कोई  परियोजना  भाग  क  अथवा  भाग  ख  से  अलग

 जाती  है
 तो

 क्या  उसे  कारण  सहित  लोक  सभा
 के

 पटल
 पर

 रखा  जाता  है  ?

 प्रो  नन्दा  यह सब  जानकारी  उस  पत्र  में  दे  दी  जायेगी  जिसका  यहां  निदेश  किया

 है  ।

 श्रीमती  सुधा  जोशी  को  कारावास  से  मुक्ति

 +

 श्रीमती  मजीदा  अहमद  :

 को  दी०  च  फार्मा  :

 श्री  झगा डी  :

 1११८३.  <  श्री  पर  पाण्डे
 :

 श्री  Ao  व्यास  :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 श्री  झा सर :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रीमती  सुधा  जोशी  को  कारावास से  मुक्त

 कराने  में  संयुक्त  अरब  गण
 राज्य

 के  कार्यकारी  राजदूत  की  गोझा  यात्रा  का  क्या  परिणाम  हुआ  है  ?

 दैनिक  कार्प  उपमंत्री  लक्ष्मी  मेनन )  भारत  सरकार  की  प्रार्थना  पर

 अरब  गणराज्य  के  कौंसिलर  श्री  सलाह  श्रल-झ्रब्द  ae Gs  के  ata  के  पन्त  में  गोशा  गये  थे  ।

 अपनी  यात्रा  के  दौरान  श्री उनकी  रिपोर्ट  मिल  गई  है  ate  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 अब्द  ने  गोगा  के  कार्यकारी  गनर  जनरल  के  साथ  भारतीय  हितों  को  प्रभावित  करने  वाले  कौर

 विद्वेष  रूप  से  श्रीमती  सुधा  जोशी  की  कारावास  से  मुक्ति  के  प्रदान  पर  चर्चा  की  ।  हम  तो

 केवल  अदा  ही  करते  है  कि  श्री  सलाह  श्रल-ग्रब्द  के  प्रयत्न  सफल  सिद्ध  हों  ।

 fat  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  नया  सरकार  को  यह  पता  चला  है  अथवा  सरकार  को  कोई

 सूचना  मिली  है  कि  श्रोमती  सुधा  जोशी  की  कोठरी  के  रोशनदान  बन्द  कर  दिये  गये  ह  ate  अरब  वह

 Had  कोठरी  बन  गई  है  जिसमें  न  तो  किवाड़  हूं  न  ही  कोई  रोशनदान  ?

 लक्ष्मी  मेनन :  यह  सही  नहीं  है  ।

 भी  त्रिदिव  कुमार  चोरों  :  ठोक-ठोक  स्थिति  क्या

 लक्ष्मी  मेनन  :  कमरे  में  काफी  धूप  शौर  हवा  जाती  है  ।

 पत्नी  वाजपेयी  :  कया  यह  सही  है  कि  गोझा  में  हमारे  बंदियों  से  पुर्वंगाली  प्राधिकारी  ठीक

 बर्ताव  नहीं  कर  रहे हें  श्र  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ब्रिटेन  और  भ्रमरी का  का  ध्यान  इस  मामले

 की  झोर  आकर्षित  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ?  यदि  की  है  तो  उसका  क्या  परिणाम

 निकला
 है  ?

 faa  अंग्रेजी  में
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 कीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  माननीय  सदस्य  का  सामान्य  वक्तव्य  सही  नहीं  है  ।

 1  श्रीमती  रेग  चक्रवर्ती  :  भाननीय  उपमंत्री  ने  बताया  किं  frase  दूत  द्वारा  गये

 प्रतिवेदन  में  श्रीमती  सुधा  जोशी  की  रिहाई  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  कया  उन्हों  ने  यह  कार्य

 शीघ्र  सम्पन्न  करने  के  हेतु  भारत  सरकार
 को

 कुछ
 प्रो

 कार्यवाही  करने  का
 भी

 सुझाव  दिया  है  ?

 प्रवान  मंत्री  तथा  जै  दैनिक-का में  मं  त्री  जवाहर  लाल  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही

 करने  का  उन्हों  ने  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।  उन्होंने  सामान्य  परिस्थितियों ate  कुछ  मामलों  के  बारे

 में  सुचना  भेजी  है  जिनके  बारे  में  साधारण  राजकीय  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 प्री  पाणि प्र हो  :  क्या  इस  प्रतिवेदन  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  पुतंगाल  की  सरकार  श्रीमती

 सुधा  जोशी  को  यथासम्भव  शीघ्र  रिहा  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 पत्नी  जवाहरलाल  नेहरू  गत  कुछ  सप्ताह से  उनकी  रिहाई  की  सम्भावना के  समाचार

 सुनने में  रा  रहे  हें  ।  इसी  लिये  प्रदान  के  उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  राधा है  कि  वह  रिहा  कर  दी

 जायेंगी  परन्तु  में  इस  बारे  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  श्रीमती  सुधा  जोशी  को  जेल  गये  तीन  वर्ष  से  अ्रधिक  हो  चुके  हें

 अपने  परिवार  के  लिये  वही  आजीविका  कमाती  थी  ;  कया  सरकार  ने  उनके  परिवार  को  कोई  श्रमिक

 सहायता  दी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  मालूम  नहीं  सरकार  ने  कोई  आधिक  सहायता  दी  या  नहीं  ।

 यदि  श्रीमती  सुधा  जोशी  के  परिवार  को  किसी  सहायता  को  आवश्यकता  हो  तो  सरकार  देगी  ।

 शायद  कोई  सहायता  नहीं  मांगी  गई  ।  उन  के  बारे  में  यह  झगड़ा  चल  रहा  है  कि  वह  भारतीय

 हू  या  नहीं  इस  लिये  हम  ने  कुछ  समय  पुर्व  उनके  पति की  राष्ट्रीयता के  बारे में  कागजात

 भज  थे  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  प्रवान  मंत्रो  ने  मेरे  प्रशन  के  उत्तर  में  यह  बताया  कि  संयुक्त  अरब

 गणराज्य  के  निकृष्ट  दुत  ने  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  कौर  सरकार  साधारण  कार्यवाही  करेगी  ।

 वह  साधारण  कार्यवाही  क्या  है  ?

 अरी  जवाहरलाल  प्रश्न  यह  पूछा  गया  था  कि  क्या  उन्हों  ने  हमारी  सरकार  को

 कार्यवाही  करने  के  लिये  कोई  सुझाव  दिया  है  |  उन्होंने  ऐसा  कोई  सुझावਂ  नहीं  दिया  है  कौर  में  ने

 कहा  था  कि  हम  जो  राजन्यिक  कार्यवाही  करते  ह  वह  जारी  रहेगी  ?

 टेक्नीकल  कर्मचारियों  का  सामान्य

 1११९४.  श्री  उ०  च०  पटनायक  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या

 यह  सच  है  कि  सरकार  ने  टैक्नीकल  कंचा  रियों  का  सामान्य  ‘Ga’  अ्रौर  सभी  मंत्रालयों  के  aes

 संयंत्रों ate  मशीनों  की  ate  उपलब्ध  मानवीय  संसाधनों  का  सामान्य  11.0  बनाने  की  एक

 एकीकृत  योजना  तैयार  की  है  ?

 अम  और  रोजगार  तथा  योजना मं  त्री  के  सना-सचिव  to  ना०  :  जी  नहीं

 घी  उ०  चे  पटनायक  :  सरकार  ने  अभी  तक  टेक्नीशियनों  और  इंजीनियरों  तथा  कारखानों

 att
 मशीनरी  का  सामान्य  पुल

 बनाने  की  योजना  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय
 क्यों

 नहीं  किया  है  ?

 +मूल  अंग्रेजी  में
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 बस  ate  रोजगार  तथा  प्रयोजन  पंजी  नन्दा  )  :  जहां तक  प्रदान  के  उत्तरों का  सम्बन्ध

 है  पहले  प्रत्येक  मंत्रालय  में  प्रत्येक  कार्य  के  लिये  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  -  चाहिये  ।

 गत  कुछ वर्ष  से  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्रालय में  विभिन्न  परियोजनाओं  में  उपकरण  wie  मशीनरी

 प्र  टैक्नीकल  कर्मचारियों  का  सामान्य  संवर्ग  बनाया  गया है  ।  इसी  प्रकार  प्राय  से

 भी  तराशा  की  जाती  है  कि  वे  ऐसी  व्यवस्था  करें  ।  विशेष  उपकरण  को  एक  से  दूसरे  मंत्रालय

 में  तो  नहीं  भेजा  जा  सकता  परन्तु  जहां  तक  सामान्य  प्रयोजनों  के  लिये  मशीनरी  का  सम्बन्ध  यदि

 एक  जगह  पर  कोई  सामान  फालतू  है  तो  दूसरी  जगह  उसे  प्रयोग  किया  जाना  यह  व्यवस्था

 बिना  कोई  | | पल  बनाये  की  जा सकती है  |

 श्री  उ०  च  ०  पटनायक  :  क्या  योजना  बनाने  वालों  ने  उन  की  मती  उपक  रणों  का  पता  लगाया
 जो  युद्ध  सामग्री  कारखानों  में  गत  १०  वर्ष  से  बेकार  पड़े  हुए  हैं  जिन्हें  रखने  के  लिये  पर्याप्त  स्थान

 भी  उपलब्ध  नहीं  ताकि  उन्हें  ग्न्य  कामों  में  लाया  जा  सके
 ?

 peat  नन्दा
 :

 इस  अनुपूरक  प्रदान  में  बहुत  से  आरोप  लगाये  गये  हूँ
 ।

 पतिंगा  arte  लगाने  का  सवाल  नहीं  हूँ  ।

 श्री  नन्दा  मुझे  मालूम  नहीं  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  पास  पड़ी  मशीनों  की  हालत है  ।

 यदि  कोई  विशेष  cet  पूछा  जाये  तो  हम  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  जानकारी  प्राप्त  कर  सकत  हूँ  ।

 फनी  उ०  च०  पटनायक  :  म  उन  मशीनों  इरादी  के  बारे  में  जानकारी  चाहता  हुं  जिन्हें  किन्हीं

 वर्गों  में  नहीं  रखा  गया है  ।  योजना  बनाने  वालों  ने  उन  शो नों  को  जो  वहां  बेकार  पड़ी  हैँ  अन्य  संस्थानों

 में  राष्ट्रीय  कामों  के  लिये  प्रयोग  करने  के  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 att  नन्दा  :  मेँ  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  पता  लगाऊंगा  इस  मामले  में  यदि  कुछ  किया  जा

 सकेगा  तो  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 पुरोहित  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  विदेशों  में  प्रशिक्षित  इंजी  नियमों  का  एक  संवर्ग
 बनाना  चाहती  है  शौर  यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  कहां  तक  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 त्री  नन्दा
 :  इस  बारे  में  कुछ  कार्यवाही की गई है की  गई  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रबतों  :
 क्या  योजना  मंत्री एक  ऐसा  रजिस्टर  बनायेंगे  जिसमें  उपलब्ध

 मशीनरी  शौर  टैक्नीकल  कर्मचारियों  ब्यौरा  रहे  ताकि  विभिन्न  विभागों  में  रहे  कौर  जब

 कभी  वे
 जानकारी  प्राप्त  करना  चाहें कर

 सक  ?

 pat  नन्दा  :  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिक  गवेषणा  परिषद  ऐसे  रजिस्टर  तैयार  कर  रहा  हूँ  और

 उन्हें  waar  बनाने  के  लिये  पर्ण  प्रयत्न  किया  जायेगा
 ।

 fait  जयपाल  सिंह
 :  माननीय  मंत्रो  के उत्तर से

 पता  चलता  हैँ  कि  मंत्रालय  प्रलय-ग्रहण  तौर  पर

 कार्य  कर  रहे  हैं  कोई  सामान्य  नहीं  बनाया  जायेगा  ?

 sett  नन्दा
 :

 अभी
 में  यह  तो  नहीं  कह  सकता  कि  पूर्ण  समन्वय  हो  गया  हूँ

 |  शायद इस  उद्देश्य

 से  और  प्रयत्न  करने  पढ़ेंगे  |
 a a  का  अ  अ

 +  मूल  भ्रंग्रेज़ी में

 312(A)
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 श्री  उ०  पटनायक  क्या  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  संगठन  में  ज्ञानियों

 oe  को  सामान्य  पलट  में  कामिल  करने  के  बारे  में  विचार  किया  है  ?

 घी  नन्दा  :  जब
 प्रतिरक्षा

 पं
 से  कहा  गया

 तो
 उन्हों

 े
 यह  उत्तर

 दिया  कि  यह  पूलਂ

 प्रत्येक  मंत्रालय  का  अलग  होना  चाहिये
 ।

 fart  तिरुमल  राव
 :  इस

 मामले  के  बारेमें  जो  महत्वपूर्ण  समाचार  प्रकाशित  हरते  हैं  क्या
 उनके

 बारे में  माननीय  मंत्रियों  को  उनके  अधीनस्थ  कर्म  चारी  सूचित
 रखने  कल  जो  लेवा  परीक्षा

 वेदन  प्रकाशित  मुद्रा  उसका  इस  मामले  से  घना  सम्बन्ध  है  ।  मानवीय  मंत्री  ते  जानकारी  देके  के  लिये

 माननीय  सदस्य  के  प्रति  प्रकट  की  ।  कया  उन्होंने  कोई
 व्यवस्था  नहीं  की  हूँ  जिस

 से  कि

 समाचार  पत्रों  में  छने  वाली  बातों  के  बारे  में  उन  हूं  सुचित  किया  जाये

 pat  नन्दा  :  माननीय सदस्य  वास्तव  में  कहना  चाहते  हैं

 prem म  वह  जानना  चाहने  है  कि  क्या  प्रत्येक  मंत्रालय  में  इसे  कोई  पदाधिकारी नहीं

 होते  जो  मंत्रियों  को  दिन  प्रतिदिन  के  लोक नवा  समिति  शौर
 प्राक्कलन  समिति

 के

 वेदों  में  प्रकाशित  होने  वाली  झ्रालोचना  शादी  के  बारे  में  बतायें  ।

 गजनी  नन्दा
 :

 प्रत्येक  पराजय  में  ऐसी  व्यवस्था होती  है  ate ag  सभी  मामलों  कीं  जानकारी

 रखने  का  प्रयत्न करता  हूँ
 ।

 परन्तु  सम्पूर्ण  जानकारी  किसी  को  प्राप्त  नदीं  हो
 सकती

 श्री  उ०  च०  पटनायक :  मैंने  पुछा  था  कि  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  भी  इस  संवर्ग  में में  शामिल

 होने के  लिये  तैयार  हूँ  ?

 पृश्नी  नन्दा  जहां तक  सम्भव  है  इसके  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  भ्र भी  हमारा  उद्देश्य  पूरा

 नहीं  gar

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  azar

 1११९६  श्री  तंगामणिं  :  क्यां  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  .  की

 करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है
 कि

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था  का  प्रबन्ध  केन्द्रीय
 लोक

 निर्माण  विभाग

 से  वापस  लिया  जा  रहा  है
 ;

 यदि  तो  यह  किस  विभाग  को  सौंपा  जायेगा  इसके  क्या  कारण  हैं

 प्रत्येक  वर्ग  के  कितने  का  भारित  कर्मचारियों  पर
 इस

 हस्तान्तरण  का  प्रभाव
 पड़ेगा ;

 श्र

 उन्हं  विभागों  में  लेने  के  लिये  क्यों  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  (att  अनिल  कु०  (7)  नी  हा  ।  हस्तान्तरण

 RV FZEYE  को  किया  जायेगा  |

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था  की  ate  से  देखरेख  का  काम  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 कर  रहा  था  परन्तु  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था  अधिनियम  १९५६  के  अन्तर्गत  वह  संस्था

 क ा अवान ः ७ १७: न तिक  नन
 क  मूल  aid  में

 Undian  Institute  of  Technology
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 -¥-Y9 F से  एक  स्वायत्तशासी निकाय  हो  गई  है  ।  वह  संस्था धरन  कार्य  का  स्वयं  प्रबन्ध कर

 सकती है

 कुल  १६४  कार्येभारित
 कर्मचारियों  पर  सका  प्रभाव  पड़ेगा  ्य  कि  समा-पटल  पर

 रखे  गये  विवरण मेँ  बताया गया
 है

 परिशिष्ट  ४,  तुकबन्द  संख्या  १२१]

 निर्माण  कार्य  के  साथ-य  उन्हें  थी  gear  को  पौंपा. जा जा
 द

 ।  जो  संस्था में  नहीं  भें  ने

 जायेंग ेउन्हें  केन्द्रीय  नोक  निर्माण  विभाग  में  डे  नादारी  देने  के  बारे में  विचार  किया  जायेंगी  ।  श्रमी

 ्र  aren  विभागों  में  नियुक्त  करने का  प्रश्न  उत्पन्न  थी  होता  |

 उंगोसणि  :  सूत्री  बताय  गये  Ev  व्यक्तियों  में  ६३  जने  कि

 व्य रमेन  orf  ।  असल  ae aS  में  उन्हें  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था में  भेज

 उनकी  सेवा  की  शर्तें  बही  रेंगी  जो  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  थी  ?

 pat  अनिल  कु
 ०  चन्दा  :  जी  हां  ।  हमारे  मुख्य  इंजीनियर इस  बारे  में  संस्था  सें  बातचीत कर  रहे

 हम  चाहने  हैं  कि  कार्रेभारित  फमेचारिये  की  सेवा  की  शत  वही  रहें  जो  अरब  हैं
 ।

 परन्तु  हम  यह

 नहीं  चाहते  कि  किसी  कर्मचारी  को  उसकी  इच्छा  के  विरुद्ध  संस्था  में  भेजा  जाये  |

 पत्री  नंगा मणि  उन  कम  चोरियों  की  सेवानिवृत्ति  और  उन्हें  wea  लाभ  देते  के  लिये

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  उनकी  सेवा  की  अ्रवधि  की  भी
 गिनती

 की
 जायगी

 ?

 श्री  दलील  Go  वे  काय  भारित  कर्मचारी  हैं  कौर  उनकी  अलग  होती  हू  परन्तु
 मेंने  बताया  कि  इन  कर्म  चोरियों

 की  सेवायें  संस्था
 को

 हस्तान्तरित  करने  के  बारे  में  अनन्तिम  ् ी 'नणर
 नहीं

 हम्ना  मुख्य  इंजीनियर  संस्था  साथ  विस्तृत  बातचीत  कर  रहे  हें  ?

 patente  रेग  चक्रवर्ती
 :  माननीय  मंत्री  को  सलम  होगा  कि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्था  में  काम

 करने  वाले  बत  सेਂ  कर्मचारियों  का  अन्य  कार्यालयों  में  नियुक्ति  अधिकार  है  परन्तु  इस  संसद  के  सधी

 नियम  द्वारा  उसे  स्वायत्तशासी  नित्य  बना  fat  जाने  कर्मचारी
 न  तो

 ao  मूल  कार्यालयों  में

 वापस  जा  सकते  हैं  भ्र ौर  न  ही  नहर  सेवा  की  ae  प्राप्त  हैं  जो  उन्हें  अपने  प्रसाद  कार्यालयों  में  प्राप्त

 थीं  ।  क्या  इन  कर्मचारियों  पर  भी  यही  लागू  होंगा  ?

 श्रावास श्रौर संभरण मंत्री कौर  संभरण  मंत्री  ह्०  ब्र ०  अन्य  विभागों  में  से  जो  लोग  संस्था

 में  गये  हूँ  उनके  बारे  में
 में

 कुछ  नहीं  बंता  सकता  |  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  कार्य भारित  anf

 चारियों  को  उनकी  सम्पत्ति  से  ही  भेजा  जा  रहा  है
 ।  यदि  वे  न  जाना  चाहें  अथवा  उन्हें  शर्तें  मंजूर  न  हों

 तो  वे  जाने  से  इंकार  कर  सकते  हैं
 ।

 नथी  तंगामणि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  इन  कार्य भारित  तमंचा  रियों  को  कहां  गया  है

 कि  कर्मचारी  राज्य  बींमा  श्रथिनियंम  के  उपबन्ध  उन  पर  लाग  नहीं  हो  सकते  क्योंकि  उन्हें  कुछ  अरन्य

 वैकल्पिक  सुविधायें  दी  गई  हूँ
 ।  उन्हें  कौनसीਂ  सुविधायें  दी  गई  प्र ौर क्या  उनके  हस्तान्तरण के  बाद

 az  सुविधायें  मिलेंगी  ?

 fa क०
 | है  वह  .

 अलग
 बात  इस  मामले  में  भी  बातचीत  करके  और  दोनों  की

 सहमति  हो  जानें  पर  हस्तांतरण  किया  जायेगा

 TIA
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 ततैया  पंचवर्षीय  योजना  के  लिपे

 T*22eo.  पंडित  हवा  ato  तिवारी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  सर्प  करेंगे कि

 तृतीय  पंचवर्षीय योजना  तैयार  करने  के  लिये  थाना  श्र  जिला  स्तर  पर  परामर्श

 किया  गया  है  ;

 यदि  तो  स्थानीय  क्षेत्रों  की  श्रावस्यकताओं  का  पता  लगाने  के  लियें  कैसा

 वैकल्पिक  तरीका  निकाला  है

 part  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०
 नाठ

 :

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  स्थानीय  योजनायें  तयार  करने  के  तरीके  पर  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 पंडित  gto  ato  तिवारी :  क्या  इस  सिलसिले में
 सरकार  खंड  विकास  तथा  जिला  मंत्रणा

 समितियों  की  मंत्रणा  प्राप्त  करना  चाहती  है  ?

 गयी  लथ  ना०  मिश्र  सारे  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  ग्राम  पंचायतों  सनौर

 खंड  विकास  मंत्रणा  समितियों  से  अवश्य  परामशं  किया  जायेगा  ।

 पिंडित  gto  ato  तिवारी  :  क्या  सरकार
 को

 मालूम  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा  में  यह

 घोषणा की  थी  कि  त  तीयਂ  पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  परामर्श  ग्राम  थाना  स्तर  पर  किया  जायेगा
 ?

 wo  ato  मिश्र  :  जी  यह  सच  है  कि  पंचायतों  ate  ज़िला  विकास  मंत्रणा

 समितियों  आदि  से  बरामद  किया  जायेगा  ।

 थ्री  विभूति  मिश्र  :  यह  तीसरी  योजना  जो  इसमें  क्या  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया

 है  कि  किस  थाना  को  कितना  रुपया  दिया  जायेगा  ताकि  उसके  अनुसार  वह  थाना  प्लान  बना  कर

 द

 श्री  ल०  ato  मिश्र  :  wat  यह  चीज़  बहुत  ही  प्रारम्भिक  अवस्था  में  इस  लिए  कुछ  भी

 कहना  बहुत  कठिन  है  ।  लेकिन  रुपया  देने  से  पहले  यह  अंदाज़ा  लगाया  जाएगा  कि  किस  थाना
 या  हत्या  से  क्या  उठाया  जा  सकता  वहां  के  स्थानीय  कितनी  शक्ति  दे  सकते  हें  ।

 पूंची  म०  बन्दों  :.  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  कया

 प्रारूप  तैयार  करने  से  पूर्व  विभिन्न  राजनी  तिक  दलों  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  किया  जायेगा
 ।  क्यो

 प्रारूप  पर  विचार  करने  के  लिये  निकट  भविष्य  में  ऐसी  कोई  बठक  बुलाई  जा  रही
 ?

 pore  कौर  रोजगार तथा  योजना  मंत्री  oft  att  कई  तरीकों से  परामर्श

 किया  जायेगा  उनमें  वह  भी  शामिल  है  जिसका  प्रधान  मंत्री  ने  यहां  उल्लेख  किया  था  ।

 श्री  दासियां  :.  कया  विभिन्न  राज्य  सरकारों
 को

 यह  बताया  गया  है  कि  थाना  कौर  जिला ~  oss
 स्तर  पर  परामर्श  किया  जायेगा

 ?
 कया  उन्हें  अपनी  सिफारिशें  भेजने  के  लिये  कहा  गया  है  ?

 pat to  ato  wat  राज्य  सरकारों  से  नहीं  किया  गया  है  ।

 दास प्पा :  उन्हें  सूचित  कर  दिया  गया  है  ?

 मूल  ग्वार  जा  tr
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 tat  ao  ato  मिश्र
 :

 अभी  उन  से  पूछा  भी  नहीं  गया  है  ।

 पंडित  gto  ato  तिवारी :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  और  दो  वर्ग थे
 शौर

 थ  योजना  में  भी  इसी  प्रकार  होंगे
 ?

 fat  नन्दा  डींगिया  योजना  में  भी  भर  दो  वर्ग  नहीं थे  ।  यह  बहुत  बाद  में

 उत्पन्न  gar  था  जब  कि  संसाधनों  के  बारे  में  कठिनाई  पैदा  हुई  ।  तृतीय  योजना  में  वह

 wea  उत्पन्न  नहीं

 इलायची ate  सोंठ  का  निर्यात

 घोषाल :
 १११६८

 ada  घोषा

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  घि

 क्या  इलायची  और  सोंठ  के  निर्वात  में  कोई  समस्या  पैदा  हो  रही

 (a)  यदि  तो  वे  समस्यायें

 क्या  निर्यात  dada  परिषद्‌  ने  उन  समस्याओं  पर  विचार  किया  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  चन्द्र  )  से  एक  विवरण सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  १२२]

 fat  अरविन्द  घोषाल  :  इन  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ।

 matt  सोंठ  के  निर्यात &  लगभग  १  करोड़  रुपये  प्रतिशत  कौर  इलायची  से

 लगभग  ढाई  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  राय  होती  है  ।

 श्री  वॉरियर  :  eat  बातों  में  सोंठ  के  मूल्य  में  कितनी  कमी  हुई  है
 ?  कृषकों  की  सहायता

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कर्मवादी  की  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  यह  सच  है  कि  प्रतिस्पर्धा  बढ़  जाने  के  कारण  सोंठ  का  मूल्य  गिर  गया

 मूल्य  गिरने  का  एक  कारण  यह
 भी

 है  कि  जमाया  कौर  पश्चिम  अफ्रीका  से  बढ़िया  सोंठ
 सप्लाई

 की  जा  रही  है  ।

 त्री  gaa:  यद  कहा  जाता  है  कि  इलायची  की  पैदावार  को  बढ़ाने  की  कोई  योजना  है  ।

 बहू  योजना  किस  अवस्था  में  है
 ?

 pat  सतीश  चन्द्र  ये  विकास  योजनायें  भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद्‌  ने  आरम्भ  की  हैं  ।

 बढ़िया  किस्म  की  इलायची  की  पैदावार  की  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  क्योंकि  म्वेटमाला

 से  ऐसी  इलायची  प्रिक  मात्रा  में  मिल  रही  है  जिसमें  भारतीय  इलायची की  अपेक्षा  उड़ने  वाले

 हिज  की  मात्रा  अधिक  होती  है  ।

 part  उं गा मणि :  विवरण  से  पता  चलता  है
 कि

 इलायची  के  लिये  एक  पंजीबद्ध  निर्यात  संस्था

 बनाई  जा  रही  है  जिसका  मुख्यालय  मद्रास  में  होगा  ।  इसकी  स्थापना कब  की  जायेगी  ?  क्या

 लि
 सद

 फेलिप  मो  एटा  शाद  सत्त
 रही

 दो  उका  wei  कहों  होगा

 tq  अंग्रेजो  में
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 श्री  सतीश  चन्द्र
 :.  दोनों  वस्तु भ्र ों  ar  निर्यात  करने  वाले  नीतिकारों  को

 पंजीबद्ध
 ceo

 में.संगठ़ित किया  जा  रहा  है  ।  इलायची  सोंठ  के  लिये  निर्यात  संवर्धन  परिषद  बनाने  का  कोई

 इस  काम  के  लिये  पंजीबद्ध  निर्यात कारों  की  एक  संस्था  स्थापित  करना  काफी विचार  नहीं  है  ।

 होगा  |

 श्री  दिया  गया  उत्तर  विवरण  के  प्रतिकूल  है  ।  अब  वह  कहते  हूं  कि  इलायची
 के  लिये  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  की  स्थापना  नहीं  की  जायेगी |  विवरण  में  यह  गमा  है  कि

 इलायची  भर  गरम  मसालों  के  लिये  एक  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  की  स्थापना  की  जा  रही  है  कौर  इस

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 दोनों  में  से  कौन

 सी
 बात  सही

 है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र :  सभी  प्रकार  के  गरम  मसालों  पैदावार  वालों  से  इस  बारे  में

 बात  चीत  की  जा  रही है  काली  मिर्च  ate  काजू  के  लिये  पहलें  से  ही  निर्यात
 dada

 परिषद
 है  ।  पंजीबद्ध  निर्यातकर्त्तात्रों अन्य  वस्तुप्नों  जसे  कि  इलायची  Ae  सोंठ  का  भी  निर्वात  होता  है  |

 की  भी  एक  संस्था  बनाई  जा  रही  है  ।

 नरी  लाचार  :  कया  इलायची  की  पैदावार  करने  बालों  ने  अलग  इलायची  ale
 की

 स्थापना करने  की  मांग  की  है  ?  सरकार  ने  उत्तर  दिया  है  कि  वह  इस  पर  विचार  कर  रही  है  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  विभिन्न गरम  मसालों  के  लिये

 एक  निर्यात  संवर्धन  परिषद  है  उसमें  इलायची  wit  सोंठ  भी  शामिल  हूँ  ।  यदि  wat  निर्यात

 साधन  परिषद्‌  स्थापित  करने  की  श्रावइ्यकता  हुई  तो  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  परन्तु  फिलहाल

 जो  कार्यवाही  की  गई  है  ag  काफी  है  अर  इलायची  कौर  सोंठ  का  निर्वात  बढ़ाने  के  लिये  जो  भी

 कार्यवाही  करनी  होगी  ag  गरम  मसाले  निर्वात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  को  जायेगा  ।

 part  दलजीत  सिंह  :  इलायची  तथा  सोंठ  वा  निर्यात  किन  किन  को  किया  जाता  हूँ  तथा  गत

 वर्ष  की  तुलना में  इस  व्  इन  बस्तियों का  नि  ि  बढ़ां है  अथवा घटा  है  ate  इन  निर्यातों को  बढ़ाने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  हैं  ?

 क्रि  स्तीफा  चख :  reef  किस्म  की  का  निर्यात  मुख्यतः  फारस  की  खाड़ी  के  देशों  को

 किया  जाता  ।  औद्योगिक  wet  के  लिए  fae  मात्रा  में  fata,  तथा  अमेरिका  को  निर्यात

 होता है

 ReXuA में  Qo  हं डर वेट  का  निर्यात  किया  war  था  तथा  इस  बर्ष  जनवरी  से  सितम्बर  तक

 Wooo Fst z HT ft est  ट  का  नि  ति  हुमा

 pr त०  wo  विपुल  राव  :  मेरी  झ्रापसे  प्रियंका  है  किं  ea  सुचना  गनों  को  लेने  से  पूर्व  प्राय  प्रशन
 संख्या  १२२८  जो  तीन  उद्योगों के  मजूरी  बोडो के

 सम्बन्ध
 में  हैं  तथा  जिसकी पु  सुचना पांच  माननीय

 सदस्यी ने  दी  का  उत्तर  देने  की  अ्रतुमति  दें  ।

 पूजनीय  महोदय  वहां  तक  हम  पहुंचे  नहीं  है  ।

 fall  ao  qo  fage  राव
 :  विशेष  रूप सें  बाप

 ऋतुमति  दे  द्

 paar  महोदय  :  जी  नहीं  !
 लिखित  उत्तर  THT-Teet  पर  रख  दिया  जो

 समय  नहीं  है  ।
 en

 qa  प्रंग्रेजी  में
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 अल्प  सूचना  प्रश्न  और

 farorica  व्यक्तियों  के  set  वेतन  के  भुगतान  का  बंद  कियां  जानों

 at  विमल  घोष :

 सुचना  प्रश्न  संख्या
 ७.

 गू  श्री  fafa  कुमार
 चौरी

 कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंरयक-कायं मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  १४  १९४५८ के  बाजार  पत्रिका  :

 संस्करण )  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  ग्रोवर  दिलाया  है  कि  शिविरों  में  विस्थापित  परिवारों  को

 अरकते  वेतन  देना  बन्द  कर  देने  के  सबब-ध  में  प 5८म  बंगाल  तथा  केन्द्रीय  सरकारों  में  कुछ
 वैभिन्य  हैँ  ;

 (@)..  प्रेमी  तो  मामले  के  तथ्य  क्य  हैं  ,

 (7  '  क्या  अक्ष  वेतन  बन्द  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  हारा  जारी  किए  गए
 आदेशों

 को

 शिविरों  में  शरणार्थी  महासागरों  पर  भी  लागू  किया  जायेगा ;

 क्या  वहू  MAT  है दै  कि  यदि  mad  वेतन  बन्द  कर  दिया  गया  तो  बहुत से  शरणार्थी

 बार  qa  मर  aK

 यदि  हां  तो  इस  area  में  सरकार  का  विचार  क्या  काय  वादी  करने  का

 पुनर्वास  उपमा  जी  हों  ।  १५  १९५८
 मूत

 बाज़ार

 कलक  कें पाइ बम  बंगाल  के  दीवारों  तथा  git  मैँ  प्रमेय  व्यक्तियों  को  wad  वेतन  के

 बन्द  किये  जाने  के  सम्बन्ध  समाचार  प्रकाशित  तराई  परन्तु शिविरों  श्रोर गहों में  wet

 व्यक्तियों  को  अकं  वेतन  देना  बन्द  करने  के  se  में  पश्चिम  तथा  केन्द्रीय  सरकार  में

 कोई  मत-वैभिन्य  नहीं है  ।

 से  (7)  गत  एक  व्र  ने  पश्चिम  बंगाल  के  दिविरों  तथा  गृहों  के  निवासियों  की  जांच की

 जौ  रही है  ।  इस  जांच  के  परि  TET  ST  यह  पता  लगा  है कि  न  शिविरों तथा  q ~~ 2 rT  में  रहते  वाले  बहुत

 से  व्यक्ति  ग्राम  वेतन  पाने  योग्य  नहीं  ऐसे  व्यक्ति हैं  जो  रोजगार  करत  हूं  और  वेतन

 लेव हू  ।  ऐसे  बच्चे हूं  जो  wae  बेत  लेते  are  जिनकी  मां  बाप  जीवित  होने  पर  भी

 अभाव  माना  जाता  पति  जीवित  होते हुए  भी  स्त्रियों  को  श्रात्रवट्टीन  माना  जाता हूँ  ।  केन्द्रीय

 तथा  राज्य  सरकार  के  पदाधिकारियों  मिल  कर  जांच  की  ।  जांच  प्रतिवेदनों  की  परीक्षा  करके

 कांयेंवाढ़ी  की  गई  है
 ।

 +h
 जानिब  कुमार  वोहरा

 «
 क्या  सरकार  ने  जांच  के  प्रतिवेदन  पर  राज्य  सरकार  के

 विचारों  पर  विचार  कर  लिया है  तथा  कया  जांच  समिति
 ने

 afaaaa  प्रस्तुत  कर  दिया दै
 ?

 तथा  श्रीपत  बयक-कॉ  ये
 मं

 त्र  मेहर  चन्द  खन्ना  )  :  सम्भवतया  उत्तर  को  समझा

 नहीं  गया  है  ।  जांच  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के  मिले  पदाधिकारियों के  लद  ने  की  है  ।

 तत्पर चाट  दोनों  सरकारों  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  गया
 ।  एक  अ  गया

 बनाई  गई  जिस  के  अ्रतुसार
 सम्बन्धित द  नों  को  तो  टीस  दे  दिये  गए  ।  यदि  प्रभावित दल  एक  सरकार  fasta  के  विरुद्ध

 dea  देना  चाहता ई  तो
 उस

 पर  पुन  विचारे किया  जाता

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्रीमती
 चक  चक्रवर्ती  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  कया  ऐसी  महिलाओं  तथा  उनके  बच्चों

 जो

 वेतन  पाने  के  पात्र  हैं  तथा  जो  स्थायी  दायित्व  शिविरों  में  wad  वेतन  देना  बन्द  कर  दिया  गया

 हैं  तथा  क्या  जून  तक  इस  प्रकार  के  शिविरों  को  बन्द  कर  देने  का  नियम  उन  पर  भी  होगा
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  पश्चिम  बंगाल  के  शिविरो ंमें  लगभग  २,३०,०००  विस्थापित  व्यक्ति

 इनमें  से  १,८०,०००  विस्थापित  व्यक्ति  जिनके  लगभग  SY,000  परिवार  बनते  शिविरों में  है

 तथा  शेष  लगभग  ५०,०००  गृहों  में  हैं  ।  जहां  तक  प्रथम  प्रजाति  शिविरों  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 का  सम्बन्ध  उन्हें  पुनर्वासित  किया  जायेगा  ate  इसीलिये  बंगाल  में  अथवा  अन्य  राज्यों  में  उनको

 पुनर्वास  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  ।  महिलायें  परिवार  का  रंग  हैं  तथा  परिवार  के  प्रभु  को  पुनर्वास

 ऋण दिया जाता  है
 ।  इस  प्रकार  महिला  का  पुनर्वास  स्वयंमेव  हो  जाता

 उन  महिलाग्रों तथा  श्रीनाथ  जो गृहों में  के  बार ेमें  माननीय  प्रधान  मंत्री  सभा  में  बता

 चुके  ह  कि  उनका  दिये
 कालीन  दायित्व है  उनमें

 से  जिनको  हम  पुनर्वासित नहीं  कर  पायेंगे वह  हमा  रे

 पास  रहेंगे
 |

 परन्तु  जिनको  पुनर्वास  सुविधायें  दी  गई  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कोई  जिम्मेदारी

 नहीं हैं  |

 पीसती रेणु  चक्रबर्ती  :  महिलायें  तथा  बच्चे  शिविरों  तथा  qat  दोनों
 र

 थानों  पर  हैँ  ।  उनके

 दो  वग  हैं
 ।  म

 जानना  चाहती  हूं  क्या  उन  महिलाओं  तथा  बच्चों  जिनके कोई  पु
 ष

 कमी  भावक नहीं
 दण्डकारण्य भेज  दिया  जायेगा  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  किसी  स्त्री  के  शिविर  में  बिना  किसी  वयस्क  सदस्य  को  चाहे  वह  पति  हों

 अथवा  रहने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  |  यदि  कोई  स्वी  भ्र नाथ हूं  तथा  उसके  कोई  नाबालिग

 लड़का  है  तो  वह  गृह  में  रहेगी  ।

 इला  पालचौघरी  :  स्थायी  दायित्व  शिविरों  के  निवासियों  को  क्या  किसी  प्रकार  के  हों

 में  रख  किशोर  वेतन  बन्द  करके  बाद  में  दण्डकारण्य  भेज  दिया  जायेगा
 ?

 यदि  माननीय  मंत्री

 इस  पर  प्रकाश डाल  दें  तो  शरणार्थी बड़े  खद  होंगे  |

 pat  मेहर  चन्द  खन्ना  मैँने  प्रभी  बताया  कि  शिविरों  में  रहने  वाले  परिवारों  का  पुनर्वास  किया
 जायेगा  ।  ऐसे  अनाथ  महिलाओं  तथा  बच्चों  को  जो  हों  में  रह ेहैं  हम  प्रशिक्षण देंगे  ।  हम  बेटों को  काम

 दिलाने  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  |  उनको पढ़ा  रहे  है  ।  कितनों  को  प  परिवहन  संगठनों  का  प्रशिक्षण  दिया  जा

 रहा ह  ।  परिवार  में  वयस्क  व्यक्ति  द्वारा  कमाना  शुरू  कर  देने  पर  निश्चित  रूप  से  माता  का  संरक्षण

 हो  जाता  हैं  ।  तब  तक  गैघंकाली न  दायित्व  हैं  ।

 pot  त्रिदिव
 कुमार  चौधरी  :  क्या  माननीय  मंत्री  एक  रूप  श्री  शिविर  को  जानते  हूँ  जो  मुख्यत

 ware  स्त्रियों  का  शिविर  है  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  हूँ
 ?

 शी  सेहर  चन्द  खन्ना  :  यदि  माननीय  सदस्य  रानाघाट  के  निकट  के  श्रीनाथ  महिला  तथा  बच्चों

 के  दीवार  की  कौर  संकेत  कर  रहेह
 तो

 उसके  बारे  में  में  बता  चुका  हूं  ।

 पुरानी  पाणिग्रहो  :  ate  एक  अनुकरण  प्रश्न  श्री  मीनू  ।

 poem  महोदय :  जी  नहीं
 ।

 मेंने  कई  प्रशन  पूछने  की

 aqata  दी  है

 |

 प्रगति  परसन

 ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 जामिया  में
 बी  ०  एड ०  पाद्य  क्रम

 सुचना  प्रशन  संख्या  ८.  श्री  राम  इंकर  लाल
 :

 क्या
 शिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  जामिया  दिल्ली  के  बो ०  एड०  पाइप  क्रम  में  इस  विवार  से

 99 faarfaat  ने  प्रवेश  लिया  कि  मिलिया  द्वारा  प्रशासित  पाय  क्रम  को  इसमें  मान्यता  प्राप्त  है  तथा

 बाद  में  यह  बात  गलत  पाई  गई  थी
 ;

 न
 विद्यार्थियों  के  भविष्य  की  सुरक्षा  के  लिए  कया  कार्यवाही

 की
 जा  रही  है

 ?

 शिक्षा  मंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली )  :  बी ०  एड ०  पाठ्यक्रम को  मान्यता  देने  के  सम्बंध
 में  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  के  प्रोस्पेक्टस में  दिये  wa  विवरण  के  ware  पर  १९४५८  में  ७४

 विद्याथियों  को  प्रवेश  दिया  गया  ।  परन्तु  यह  गलत  ख़बर  थी  ।

 १७  ae Gs  तक  केन्द्रीय  सरकार ने  जामिया  के

 अध्यापक  प्रशिक्षणਂ  को  भारतीय  विश्वविद्यालयों  के  बी ०  टी ०  के  उनके  अधीन  प  ं  पर

 नियुक्ति  के  लिये  मान्यता  दे  दी  हैं  ।  इसलिये  यद्यपि  उनको  बी
 ०  एड०  डिग्री  नहीं  दी  जायेगी  परन्तु

 दस  विद्यार्थी  ta  दल  को  नियुक्ति  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 मं  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  ग़लती  किस  प्रकार  हुई  ।  यहं  एक  बड़ी  भारी  ग्रह्ती हो  गई  ।

 इस  के  लिये  जामिया  मिलिया  के  उप-कुलपति  ने  खेद  प्रकट  किया
 ।

 प्रोस्पेक्टस  में  उन्होंने  बताया

 था  कि  जामिया  मिलिया  के  बी  ०  एड०  पाठ्यक्रम  को  भारत  सरकार  ने  अन्य  भारतीय  विश्वविद्यालयों

 के  बी  ०.एड० बी०  टी०  के  समान  मान  लिया  है  ।  ऐसा  कहना  ठीक  नहीं  था  as  सच  है  कि
 जो  विद्यार्थी  इस  संस्था  में  arg  वह  इसी  उद्देश्य  से  पराये  कि  उनको  भारत  सरकार  से  मान्यता  प्राप्त

 बी०  एड०  की  डिग्री  मिल  जायेंगी  ।  भारत  सरकार  ने  स्नातकोतर  भ्र ध्या पन  प्रशिक्षण  मान्यता

 दी  थी  ।  जो  बात  उन्होंने  प्रोस्पेक्टस  में  बताई  उस  के  बजाये  उन्हें  यह  बात  भी  उसमें  स्पष्ट  करनी

 चाहिये  थी  ।  उन्होंने  सनद-ए-मुल्लमा  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किया  भ्र ौर  इस  का  अनुवाद  बैचलर  श्राफ

 एजुकेशन कर  दिया  बी  ०  एड०  को  feat  देना  शुरू कर  दिया  जो  एकदम  ग़लत  था  ।  मेरा  तथा

 जामिया  का  इस  समय  यही  उद्देश्य  है  कि  विद्याथिर्यों  की  इस  गलतफहमी  को  दूर  कर  दें  पर  उन्हें

 कोई  कठिनाई न  होने  दें  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्रीनिवासन  नहीं  दिया  जा  सकता  है  वह  ग्र ली गढ़
 तथा  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  से  बातचीत  कर  रहे  हें  ।  जहां  तक  बी०  एड०  डिग्री  तथा  नियुक्ति  का

 सम्बन्ध  इन  विद्याथियों  को  स्नातकोत्तर  अध्यापन  प्रशिक्षण  के  पश्चात्‌  नियुक्ति  मिल  सकती

 है  ।  नियुक्ति  के  लिये  भारत  सरकार  ने  उसे  मान्यता  दे  है  ।  उनको  मुख्य  शिकायत  यही  है  कि

 जामिया  ने  जिसका  भ्राइवासन  दिया  था  उनको  वह  डिग्री  नहीं  मिल  रही

 13.0 त्यागी  :  नियुक्ति मिलने  में  कोई  बा
 1

 नहीं  होगी
 ।

 falter शंकर  लाल  :  नया  यह  वाकया  है  कि  कुछ  लड़के  पास  हो  कर  आजकल  नौकरियों

 में  भी  हैं  अगर  यह  सही  हैਂ  तो  उन  का  क्या  होगा
 ?

 डा०  काठ  ला०  श्रीमाली  :
 जी  यह  बी०  एड०  डिग्री वह  काफी  अर्से  से  पा  रहे  हैं  कौर  यह

 सच  है  कि  यह  डिग्री  रिकग्नाइज्ड  नहीं  है  ।  लोगों को  नौकरियां भी
 मिल  गई  हैं  भ्रीर वे  नौकरियों

 wea

 मूल  dat  में
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 श्री  लगा  माननीय  मंत्री  ने  जो  उत्तर  दिया  उससे  कुछ  ऐसा  आभास होता  है  कि  भारत
 सरकार  के  उदू  डिग्री  को  बी०  ए०  की  डिग्री  के  समान  समझने  में  कठिनाई  है  ।  विधायी

 विद्यालय  में  edt  विचार से  arg  थे  कि  प्रॉस्पेक्टस  के  शरन  सार  यह  सरकारो  मान्यता  प्राप्त  विया

 जीपों को  सहायता  देने  के  लियें उस  ae  डिग्री को  बी०  ए०  डिग्री  के  समान  समझे  में  सरकार  की

 क्या  कठिनाई है  ?

 डा०  का ०  लें  श्रीमाली  :  विश्वविद्यालय  waters  आयोग  अधिनियम के  ala  सूचना

 जारी  किय  जाने  के  पश्चात् वह बी वह  बी०  Uso  डिग्री उदू  डिग्री  के  स्थान  पर  नहीं  दे  सकते
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  के  अधीन  जारी  अधिसूचना  में  बताई  गई  डि  यों  प्रिया  बी

 ०

 एड्‌०  को
 इस  afar  के  जारी  होने  के  कोई  भी  संस्था  नहीं  दे  सकती  है

 ।  परन्तु  जामिया

 सनद-ए-ुल्लमी  अध्यापन  प्रशिक्षण  की  og  डिग्री  प्रभी  भी  प्रदान  कर  सकती  है  प्र॑

 भारत
 सरकार  ने  नियुक्ति के  लिये  इसको  मान्यता  दे  दी  है  ।  में  दिये  गये

 आश्वासन  के  प्र तू सार  विद्यार्थी  बी
 ०  एड०

 डिग्री  मांग  रहे  है
 ।  जामिया  ने  यह  गुल्ली  की

 थी  ।

 कंडा.०  राम  सुलग  fag  :  सरकार  को  प्रोस्पेक्टस  की  इस  गल्ती  के  बारे  में  कब  पता  लगा
 |

 योंकि  प्रोस्पेक्टस  गत  चबवा  ४५  वर्षों  से  st  वहां  पर  बनाया  गया  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया
 मे

 आ्राइवासन  नहीं  दे  सकता  जो  विद्यालयों  सेवा  म  हैं  तथा  जो  वहां  पर  पढ़  रहे  हूं  उनको  सहायता

 के  लिये  वह  कया  करने  जा  रहे  ह
 ?  संस्था  को  भविष्य  में  स्थिति  कया  होगो

 ?

 डा०  का०  ला०  :  यह  जामिया  की  जिम्मेदारी  जो  प्रिवी  उन्हो ंते  की  उसके

 लिपे  भारत  सरकार  झपता  ने  कोई  जिम्मेदारी  जड़ों  ले  सकत ेई  ।  मेने  बताया  कि  जामिया  के

 कुलपति  तें  जेद  कट
 किया  ऐसा

 किवी  दुर्भावना से  नहीं  किया  गया  है  ।  पापी

 का  ग़लत  ALA  करने  से  हुई  |  यह  भी  कहा  है  कि  हम  प्रयत्न  कर  रहे  ह  जिससे  जिन्होंने  ata

 लिया  है  उन  को  कोई  कठिनाई  न  हो  ।  मैं  ait  कह  सकता  हैं  ।  जामिया  की  जिम्मेदारी  है  ।  यह

 सरकारी  gear  नहीं  है  ।  जामिया  को  हम  सहायता देते  हूं  ।  ग़लतियों  को  में  जिम्मेदारी

 नहीं  ले  सकता  हूं  ।

 बी  पापी  कया  में  यह  aaa  कि  जिन  विरोधियों ने  इस  विचार  से  कि  उनके  ata  ato

 ए०  की  डिप्रो  है  सरकारी  सेवा  में  fare  पा  ली  इस  ग्ल्तकदमी  के  दुर  हो  जाने  पर  उनकी

 सेवा  में  कोई  अन्तर  नहीं  जायेगा  ?

 f&to  का०  ला०  श्रीमाली °  इन  मामलों  पर  विचार  होगा
 |

 यदि  feat  को  मान्यता  नहीं  है

 तो  वह  मान्य  नहीं  है  ।  अपन  प्रॉस्पेक्ट्स  में  उनको  यह  कहने  का  कोई  अधिकार  नड्डीं थ  था  कि  भारत

 सरकार  ने  उसे  मान्यता  दी  है  तथा  यह  wea  विश्वविद्यालयों  की  बी  ०  एड०  अथवा  जी०  टी०  डिग्री

 के  समान  है  |
 यदि  इस  विचार

 से  इने
 व्यक्तियों  को  निशु  बन  किया  गया  है  तो

 यह  विचार  गलत
 है

 श्री  जब
 उन  लोगों  जिन  के  पास  यह  डिग्री  सरकार ने  नियुक्त  कर  लिया  तो

 इसका  अय  येह  ड  कि  गल्तफहे
 हमी  होने  पर  भी  व्यवहार  में  सरकार  ने  डिग्री

 को
 मान्यता

 दे

 fsto  का ०  ला०  श्रीमाली
 :

 में  बताना  चाहता हैं  कि  विश्वविद्यालय  अ्रतुदान  की

 श्रविसूचना  जारी  होने  से  पूरन
 संस्थाएं  बी  ०  एड०  श्रद्वा  कोई  भी  डिग्री  प्रदान  कर  सकती  थीं  ।  यह

 aaa  नहीं  थी  यद्यपि ऐसा  करना  उचित  नहीं  था  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  श्रांयोग  विनियम  लागू

 होने  तथा
 उसके  नवीन  श्रत्रिपचना  जारी  होने  के  पूर्व  बहुत  सी  संस्था यें  बहुत  प्रकार  डिग्रियां

 झंप्रेज़ी  में
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 प्रदान  कर  रद्दी  थीं
 ।

 परन्तु  विश्वविद्यालय  श्रतुदान  झ्रायोग  की  अधिसूचना  जारी  होते
 के

 पश्चात्‌

 अधिसूचना  में  बताई  गई  डिग्रियों  को  देना  aia  घोषित  कर  दिया  गया  ।  इस  के  परेचातू ध औ  कोई  भी

 संस्था  इन  डिग्रियों  को  नहीं  दें  सकती  थी  ।  भूतकाल  में  चाहे  ऐसा  होता  रहा  हो  ।  इसलिये  wa  उनके

 झाइवासन देवे  के  पहचान  भी  वह  बी०  go  की  डिग्री  नहीं  प्रदान  कर  सकेंगे  ।

 डा०  राम  सुभेग  क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  झागों  में  शिक्षा  मंत्रालय  का  कोई
 प्रतिनिधि

 अ  ता  है  ate  संस्था  को
 मं  त्रालय.द्वारा दी  गई  सहायता  के  प्रामीत्य  पर  प्रकाश  डालता

 क्योंकि  इस  संस्था  को  कई  वर्षों  से  बहुत  सा
 धन

 सहायता  के  रूप  में  दियां  जाता  रहा  है  ।  संस्था

 को  बनू दान ्झ  देने  से  पूज  क्या  प्रोस्पेक्टस  की  जांच  की  जातीं  है
 ?

 में  जानना  चाहता  हूँ  कि  असुंधान

 किस  प्राकार  पर  दिया  जाता  है  ?

 राय  महोदय :  इस  प्रशन  में  से  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 राब  सुलग fag  यहां  पोस्पैक्टस  का  प्रशन  है
 ।

 इसमें  विशिष्टतया  कहा  गया  है  कि

 भारत  सरकार  द्वारा  जामिया  मिलिया  की  बी०  एड०  डिग्री
 को

 मान्यता  दे  गई  है
 ।  कई  वर्षों  से

 ऐसा  हो  रहा  है  |  यह  कोई  नया  प्रोस्पेक्टस  नहीं  है  ।  कई  त्रों  से  चलता  at  रहा  है  va  संस्था  को

 भारत  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  श्रमदान  देती  है  ।  aa  विद्यार्थियों  को  क्यों  कठिनाई  हो  ?  यदि  दिक्षा

 मंत्रालय  का  प्रतिनिधि  विश्वविद्यालय  waar  आयोग  में  बढता  है  तो  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई

 सहायता  के  ग्रौचित्य  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  श्रमदान  झ्रायोग  को  उसने  किन  कारणों से  संतुष्ट

 नहीं  किया
 ?

 पडा०  क्या  ला०  श्रीमाली  :  में  नहीं  समझता कि  यह  चीज़  इस  प्रश्न से  उत्पन्न  नहीं  होती है

 किन्तु  जहां  तक  ्र  ुशतों  का  नम्बर  .  यह  सर्वविदित  .  है.कि  शिक्षा  के  तत्र  में जामिया  aaa

 संस्था  रही  हैऔर  मे  समझता  हूं  कि  जितना  शभ्रनुदान  va  मिलता  है  वह  उचित  और  यदि  कुद

 भ्र तु दान  न्यायोचित  नहीं  तो  हम  निश्चय  ही  बन्द  कर  देंगें  |  में  यह  नहीं  देखना  चाहुंगा  कि  लोक
 निधि

 का
 किसी

 भी  प्रकार से  दुरुपयोग  किन्तु  इस  प्रद  त  का  इस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 तक  विश्वविद्यालय अनुदान  श्रापों  का  सम्बन्ध  प्रयोग  ने  एक  दौरा  करने  वाली
 समिति  की  नियुक्ति  है  इस  दौरा  करने  वाली  समिति  ने  एक  प्रतिवेदन  दिया  है  शौर  उस

 वेदन  के  प्राकार  पर--यह  सच  है  कि  शिक्षा  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि  भी  उसमें  .  था--विश्व

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  गुरुकुल  झर  जामिया के  बारे  में  ag  तय  किया  था  कि  उन्हें

 विद्यालय न  समझा  जाये  ।

 भी  सावन  गुप्त  :  इस  दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति  को  देखते  ए  क्या  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या

 सरकार  ने  इस  बारे  में  जांच  की  है  कि  सनद-मुल्लमा ी ०  एड० के  स्तर  के  समकक्ष है  परौ  क्या

 इस  जांच-पड़ताल  के  पश्चात्‌  क्या  कम  से  कम  उन  लोगों  को  बचाने  का  प्रयत्न  करेंगे  जिनको  सरकार

 ने  स  गलत  धारणा  से  काम  में  लगा  लिया  है  कि  उन  के  पास  बी०  एड०  की  उपाधि थी  ?

 का
 ०  नाठ  :  जब  यह  मसला  सरकार  के  सामने  |  मेरे  विचार  से  ReYo

 या  geUe  की  बात  r e—A  ठीक-ठीक  तारीख  तो  नहीं  बता  सकता तो  समिति  वहां  गई  थी  ak

 उसने  पाठ्यक्रम शर  स्तर  की  जांच  करके  उसकी  सिफारिश
 पर

 स्नातक त्व  के  पश्चात्‌  अध्यापक

 के  प्रशिक्षण  को  मान्यता
 दी

 गई
 थी  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३०४५०  लिखित  उत्तर  १६  ae ks

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  To  :  जहां  तक  उन  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  है  जिन्हों  ने
 उपाधि  प्राप्त  की  थी  अथवा  जामिया  मिलिया  &  तथाकथित  उपाधि  प्राप्त  की  निस्सन्देह  उन  म

 से  लोग  काम  में  लगा  लिये  गये  हे  उन  का  किसी  प्रकार  भी  नुकसान  इस  कारण  नहीं  होने  पायेगा  कि

 कोई  चीज़  aa  विवरण  पत्रिका  में  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 श्रीमती  चक्रवातों  :  चूंकि  यह  एक  ऐसी  संस्था  है  जो  मुस्लिम  बुद्धि  ज़ावियों  में  राष्ट्रीयता

 उत्पन्न करती  रही  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  हम  यह  जान  संकते  हैं  कि  विश्वविद्यालय

 ची  आयोग  जिस  स्तर  पर  इसे  लाना  चाहता  है  उस  स्तर  पर  लाने  के  लिये  तथा  इस  संस्था  की

 श्रीमती  रोकने  के  जैसा  कि  किया  गया  मंत्रालय  कया  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 पडा०  शॉं ०  ला०  :.  सरकार इस  संस्था  में  चाव  रखती  है  तथा  इस  संस्था का

 स्वर  ऊंचा  उठाने  के  लिये  प्रत्येक  प्रयत्न  करेगी  ।

 ज्िबात  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मं  त्री  जवाहरलाल  भूतकाल में  इस
 संस्था

 के  बारे  में  सब  से  अच्छी  राय  बनी  हुई  थी  ate  में  आशा  करता  हूं  कि  भविष्य  में  भी  ऐसा  ही  रहेगा
 |

 इसके उच्च  स्तर  को  कायम  रखने  के  लिये  हम॑  सभी  सम्भव  प्रयत्न  करेंगे  |

 पथी  रंगा  बात  केवल  यह  है  कि  हमारी  अपनी  राय  के  साथ  ही  साथ  हमें  विश्वविद्यालय

 श्रनृ  दान  आयोग  को  इसे  मान्यता  देने  ate  wer  विश्वविद्यालयों  के  समान  स्तर  पर  लाने  के  बारे

 म  सहायता करनी  चाहिये  ।

 पाध्या  महोदय  माननीय  सदस्य  कृपया  श्रंघिनियम  में  देख  लें  ।

 meat  के  लिखित  उत्तर

 भारी  सदन  बनाने  संयंत्र

 1*११८३.  श्री  कृष्ण  :  क्या वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १  exc Hares के  तारांकित

 प्रशन  संख्या  ७५१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सोवियत  रूस  की  सहायता

 एक  सम्पूर्ण  भारी  मशीन  बनाने  या  संयंत्र  स्थापित  करने  की  योजना  की  क्या  स्थिति  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिये

 भ्रनुसूची के  अनुसार  जिन  के  आंकड़ों  की  आवश्यकता  एकत्र  किये  जा  रहे  हें  ate  मास्को

 के  हज़रत  टेक् नाक्स पोर्ट को  भेजे  जा  रहे  हैं  ।  वरिष्ठ  इंजीनियरों  के  चुनाव  के  लिये  कायंवाहीਂ  की

 जा  रही है  जमीन  से  कुछ  को  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तेयार  करने  से  संबंधित काम  में  भाग

 नने  के  लिये  सोवियत  रूस  भेजने  विचार  है  ।

 कोयला  खदान  मजदूरों  को  बोनस

 श्री  बहादुर  सिह गर
 तक

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 क्या  नसे  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  साप्ताहिक वेतन  पाने  वाले

 मजदूरों
 को

 साप्ताहिक  are  मासिक  वेतन  पाने  वाले  मजूरों  को  मासिक  बोनस  का  भुगतान  करने

 लिन
 के  बारे  में  किसी  योजन

 पर  किया  है
 ;

 कमल  भ्रंप्रेजी  में
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 क्या  इन  योजनायें  को  कार्यान्वित  करना  areca  कर  दिया  गया  है  ;  atk

 यदि  तो  श्री  तक  क्या  परिणाम  निकला

 para उप  मंत्री  आबिद  :  से
 कोयला  खदान  के  मजूरों के

 बोनस  के  बारे  में  सम्पूर्ण  wet  पर  पुनर्विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 बर्मा में  भारतीय

 1*  ११८८.  थी  रामेश्वर  टाटिया :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 ()  क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  बर्मा  ate  क्याडक्तागा  कौर  जियावादी  के  खास-पास  बसने

 वाले  भारतीयों  को  भूमियों  का  बर्मा  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयकरण  करके  काश्तकारों  को  बांट  दी  गई
 क

 है

 क्यां  यह  भी  सच  है  कि  वहां  बसने  वाले  भारतीयों  को  काश्तकारों  के  रूप  में  उनका  हिस्सा
 भी

 उन्हें  नहीं  दिया  गया  है  ;

 यदि  उनकी  संख्या  कितनी  है  तथा  उनके  हितों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  सरकार

 कया  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चलो  क्यांगतागा  क्षेत्र  में

 कृषि  भूमि  का  wit  तक  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  जियावादी क्षेत्र  का

 संबंध  कुछ  भूमि  जो  बर्मा  भूमि  राष्ट्रीयकरण  श्रधघिनियम  के  श्रन्तगंत  जाती  पुन
 :  प्राप्त  कर

 लिया गया  है  ।  इस  अघिनियम  के  अधीन  जितनी  भूमि  गेर-किसानों  के  अघिकार  में  है  तथा  विशिष्ट

 निर्धारित  सीमा  से  अधिक  कृषकों  की  भूमि  का  भी  धीरे-घीरे  करके  राष्ट्रीयकरण  होना  भले  ही

 ऐसी  भूमि  का  मालिक  उस  देश  का  राष्ट्रीय  हो  अथवा  विदेशी  हो  ।  इस  बारे  में  भारतीयों

 के  विरुद्ध  कोई  भेद-भाव  नहीं  किया  जाता  है  ।  अधिनियम  के  श्रधीन  जो  लोग  भूमि  पाने  के  हकदार

 पुन
 :

 प्राप्त  की  गई  भूमि  उन  लोगों  में  बांट  दी  गई  है  ।

 जी  भारतीय  उद्भव  के  लोगों  को  कृषकों  के  रूप  में  उनके  हिस्से  उन्हें

 देने से  इन्कार  नहीं  किया  गया  है  ।  उनमें से  वे  जो  लोग  बर्मा  के  वास्तविक  नागरिक  हैं  तथा

 जिनकी  भूमि  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  से  अधिक  नहीं  है  उन्होंने  अपनी  भूमि  रीक  ली  है  ।

 ऐसे  भारतीय  कृषकों  की  संख्या  ज्ञात  नहीं  है  जो  पुन विभाजित  भूमि  प्राप्त करने  के

 लिये  जिन  शर्तों  की  श्रावग्यकता  होती  उन्हें  पुरी  नहीं  करते  हैं  ।

 चूंकि  बर्मा  भूमि  राष्ट्रीयकरण  अघिनियम  के  अधीन  भारतीयों  के  साथ  कोई  भेद-भाव  पूर्ण  नीति

 नहीं  बरती  इस  कारण  भारत  सरकार  द्वारा  इस  मामले
 में

 हस्तक्षेप  करना  उचित  नहीं  होगा  ।

 गुरुद्वारा  बोलो  साहब  लाहौर

 TFRLEY.  श्री  प्रतीत  fag  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कीः

 क्या  यह  सच  है  कि  लाहौर  को  बोली  साहब  गिरा  दिया  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसे  पुन
 :

 बनाने

 ने
 के  लिये en  कोई

 कार्यवाही  की  गई  =?  oe

 मूल
 भ्रंग्रेजी  में



 रे  ०५२  लिखित  उत्तर  १९  edhe

 पत्रिका के  सभा-सचिव  सादत  wat
 जी

 ati

 के  बारे में  बताया  गया  है  कि  वह  विभाजन  समय  के  उपदवों  में  बिल्कुल  जलकर  नष्ट-भ्रष्ट हो  गय
 |

 मुक्ति  परिश्रमी  पाकिस्तान की  २००  महत्वपूर्ण  मूर्तियों
 को

 सुची  में  मिला
 दी

 गई  है

 जिनका  सं  रक्षण  wR  देख-रेख  १९४८  में  कराची  में  हुई  भारत  पाकिस्तान
 की

 मूर्ति  संबंधी

 संयुक्त  समिति  की  बठक  के  अनुसार  विशेष  उत्तरदायित्व  के  रूप  में  पाकिस्तान  की  सरकार  द्वारा

 स्वीकार कर  ली  गई  है  ।  संयुक्त  समिति  की  श्रगली  बैठक  में  इस  मामलें  पर  कौर  आगे  विवार

 किया  जायेगा  जिसके  लिये  पाकिस्तान  की  सरकार  को  पहले  से  ही  नि  fart  दिया  जा  चुका  है  ।

 कराची  स्थित  भारतीय  उच्चायुक्त  ते  भी  कहा  गया  है  कि  वह  पाकिस्तान की
 सरकार

 से
 उस  क्षेत्र  में  तत्काल  बेरा  डालने  के  लिये  कहे  जिसमें  गुरुद्वारा  बौली  साहब  स्थित  था  तथा  वहां  उ  चित

 स्मृति  चिन्ह  लगा  दे  |

 कच्चा  मगन ज़

 1११९६.  श्री  वि०  चल  शल  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  के  पासਂ  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  ठ्  है  कि  वर्त  कोटा  व्यवस्था  के  कारण

 निम्न  कोटि  के  कच्चे  मैंगनीज़  की  बिक्री  और  निर्यात  में  बड़ी  कमी  हो  रही  है  ;  शर

 यदि  तो  इंस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उपमंत्री  adie  चन्द्र  )  :  जी  हाँ  ।

 कोटा  के  प्रतिबन्ध  से  निम्न  प्रकार  के  कच्चे  मैंगनीज़  के  निर्यात  पर  कोई  रुकावट  पड़ती

 नहीं  जान  teat  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कुछ  ऐसे  प्रत्यक्ष  सौदे  करने  का  प्रस्ताव  किया

 है  जो  बिना  कोटा  प्राप्त  व्यापारी  भी  करें  सकते  थे  राज्य  व्यापार  निगम  का  विचार  सेवा  के  लिये

 कुछ  उपकर  लगाने  का  नहीं  है
 ।

 दमन  में  हवाई  श्र

 श्री  alate  wear

 सरन  श्री  रामेश्वर  टोंटियाँ

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पुर्तगाली  सरकार  दमन  म॑  एक  प्रीत
 थ

 हवाई  बनवा  रही

 जहां  जेट  विमान  भी  उतर  सकेंगे
 ;

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई
 ?

 उपलब्ध बे देदिक- कापें  मंत्री के
 सचिव

 सादत  चली  कौर

 कारी  अनुसार  दमन  में एक  हवाई  जहाज  उतरने  की  पट्टी  लगभग  २,०००  गज  लम्बी है  ।  जेट  विमान

 के  इस्तेमाल  के  लिये  यट  पर्याप्त  है
 ।

 जब  तक  कि  हवाई  जहाज़  उतरने  की  पट  ी  का  उपयोग  केवल

 श्रे  नीचे  विमानों  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  उससे  भारतीय  विमान  मार्ग  का  उल्लंघन  नहीं  तबਂ

 तक  हमें  श्रापत्ति  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।
 Se  नथ

 अंग्रेजी  में



 शक्र  १६  geya  लिखित  उत्तर  ३०५३

 दिल्ली  में  उद्यानों  श्रांवेंटन

 प्री  न  Fo  गोपालन
 1१२०१.

 श्री

 क्या  पुर्वा त  हैहृ  श्राप पं  रुशाद  मंत्री यह  बताने  की  FAT  करेंगे  कि
 :

 दिल्‍ली में  विद्या  पित  व्यक्तियों  को  उनके  दावे  के  बदले  कितने  उद्यान  पावं टीम  कर  दि  ये

 गय ह

 क्या  इन  उद्यानों  के  श्रावंटन  के  बारें  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 (7)
 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है

 गंप्रतरवास
 तथ  wer  पूंछ  कारें  पप  मेहर चंद  खान )  :  दिल्‍ली  में  विस्थापित

 व्यक्तियों कों  दावों  के  बदल  उद्यानों  का  आवंटन  नहीं  किया  गया  था  |

 भूतकाल म ेPare  ही  में  miqeq  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  यदि  हमारी

 जानकारी में  कोई  मामला  विशेष  लाया  जाता  तो  उसकी  जांच  की  जायेगी  ।

 (7)  उत्पन्न नहीं होता  ।

 पुर्तगालियों  द्वारा  भारतीय  सीमा  का  उल्लंघन

 श्री  वाजपेयी

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी

 |  श्री  साधन  परत

 1
 श्री  MAT

 1१२०२
 |

 गोमती  मफीदा  अहमद

 |  श्री  रघुनाथ  fag

 |  श्री  ही०  ह. ॥ ५  मुकर्जी

 att  इलियास :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  बया  यह  सच  है  कि  ४
 १९४५८  को  कुछ  पुर्तगाली  सिपाहियों  ate  श्री  नाकों

 ---

 ब्  थ  के  निकट  भारतीय  सीमा  क्षेत्र  का  उल्लंघन  किया  ;

 इस  घटना  ब्यौरा  क्या  हैं  ;  शौर

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही की  गई  ?

 गज  दैनिक  काय  मंत्री  क ेसभा-सचिव  सादत  श्रली  से  (77)  ३  LEYS

 की  रात  में  (ह: ह च द  क्षेत्र  से  कुछ  मधु  भों  ने  भारतीय  समुद्र  तट  पर  खम्भे  बना  उन्होंने खम्भों  रस्सी

 बांधी  जिसका  एक  सिरा  ड्यू  तट  पर  पड़े  एक  बड़े  जहाज  से  बंधी  चर्खी  पर  था  ।
 स्पष्ट  है  कि  रस्सी

 की  सहायता से  समद्र  मे  मछली  पकड़ने  की  नावों  को  चलाने  के  लिये  फैली  हुई  थी  ।  ४  १९४५८

 को  जबकि  भारतीय  पुलिस  इन  खम्भों  को  हटा  रही  थी  जो  गैर  कानूनी  ढंग  से  भारतीय  सीमा  क्षेत्र  में

 घना गये  दो  नावें  जिनमे  सशस्त्र  पूरे  गाली  कम  चारी  थे  उसਂ  स्थल  के  निकट  जाये  और  उन्होंने  न

 केवल  MHS  में  भर  कर  खम्भों  प्रौर  रस्सी  की  ही  मांग  की  अपितु  भारतीय  पुलिस  की  छोटी  नौका  भी
 ०

 में



 os  लिखित  उतर  शुक्रवार  १६  १९४५८

 मांगी ।  पु तंगा ली  पार्टी  के  पास  ब्रेन  गें  ,  राइफलें  श्र  रिवाल्वर  शादी  थे  ।  भारतीय  पुलिस के  कुछ  और

 दस्तों  के  पहुंच  जाने  से  पुत  गाली  वापस  चले  गये  ।  पु तंगा ली  प्राधिकारियों के  पास  इसका  काफी  कड़ी

 विरोध किया  गया  है  ।

 छोटे  आविष्कारों  प्रोत्साहन

 1१२०३.  श्री न०  रा०  मनिस्वामी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  छोटे  श्राविष्कांरों  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  हैं  ;

 यदि  तो  किस  भ्र भि करण  के  द्वारा  एसा  किया  जायेगा

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  अभिकरणों  की  स्थापना  की

 विद्यमान  प्रयोगशाला  ate  संस्थाओं  के  द्वारा  धन  लगाने  वालों  को  पुरस्कार  देने  के  लिये

 कितनी  अनुमानित  राशि  अलग  रख  दी  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  जी  at  |

 site  .  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  संगठन  में  एक  छोटे  आविष्कार  विकास  बोर्ड
 की

 स्थापना की  जा  रही  है  जो  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  संगठन  के  प्रधिकरण  के द्वारा  काम  करेगी

 sate  तेयार  किया  जा  रहा  है  |

 जिप्सम  का  संभरण

 *2 20%  श्री  प०  ला०  बारूपाल

 क्या  वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 बीकानेर  की  जामसर  जिप्सम  कम्पनी  द्वारा  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  केमिकल्स

 लिमिटेड  को  तथा  सीमेंट  के  कारखानों  को  जिस  किस्म  के  जिप्सम  का  संभरण  किया
 जाता

 है  वह  मशीनों  के  द्वारा  खनन  काय  होने  के  कारण  श्रच्छा  नहीं  होता

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  उर्वरकों  कौर  सी  मेंट  की  किस्म  घटिया  हो  गई  हैं  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  अथवा  की  जायेगी
 ?

 उद्योग  मंत्रो  सन भाई  :  एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रखा  जाता

 &  |

 विवरण

 बीकानेर  की  जामसर  जिप्सम  कम्पनी  जिप्सम  इकट्टा  करने  तथा  उसे  ट्रकों  डंगरों  में  लादने

 का  काम  मजूरों  से  कराने  के  अलावा  मिट्टी  हटाने  की  मशीनों  से
 भी

 कराती  है
 ।  बड़े  पैमाने पर  मशीन

 से  जिप्सम  उठाने  तथा  लादने  में  उसके  साथ  मिट्टी  ate  रेत  मिलने  की  सम्भावना  अवश्य  रहती हैं

 लेकिन  कम्पनी  को  प्रति  दिन  बड़े  परिमाण  में  जिप्सम  का  लदान  करना  पड़ता  इस  लिये  मशीन  से

 लदान  करना  जरूरी  ह  ।
 इस  मिलावट  से  एवं  रक  संयंत्र  की  कार्य  कुशलता  पर  थोड़ा  सा  असर  पढ़ता

 है  ले  किन  इसमें  बने  sa  रक  की  उत्कृष्टता  पर  बिल्कुल  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  सीमेण्ट  के
 कारखाने का  क  त

 मूल  अंग्रेजी  में



 १९  १९५८  लिखित  उत्तर  RoXy

 घटिया  रज  की  जिप्सम  प्रयोग  कर  सकते  जब  तक  कि  उसकी  किस्म  न्यूनाधिक  रूप  से  एक  सी  रहे

 क्योंकि  मिट्टी  atte  सिलिमा at  ssa  उन  कच्चे  मालों  में  शामिल  होती  जो  सीमेण्ट बनाने  में

 प्रयोग किय  जाते  हैं  ।

 रन  ही  नहीं  उठता  |

 त्रिपुरा  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 को  बांगशी  ठाकुर  :  कया  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार का  विचार  है  कि  वह  द्वितीय  योजना  काल  के  eat  तक  त्रिपुरा  में
 पित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  समाप्त  कर  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पुनर्वास तथा  झलक  संख्यक  कार्प  मंत्री  (  भी  मेहर चन्द  :  श्र  Jo®EXE—Ko

 के  पन्त  तक  त्रिपुरा  में  पुनर्वास  कार्य  पूरा  कर  देने  का  विचार  है  |  इसके  लिये  सरकार  प्रशासन  के  पुनर्वास

 सम्बन्धी  किये  क्रम  पर  निरन्तर  देख  रेख  रख  रही  है  |

 परिवार  पतन  से  लोह  वयस्क  का  निर्यात

 1१२०६.  श्री  otha  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड ने  परादीप  पत्तन  से  होकर

 जापान  को  लौह  वयस्क  का  निर्यात  करना  आरम्भ  कर  दिया  हे  ;

 यदि  तो  इस  वर्ष  ५०,०००  टन  के  लौह  वयस्क  के  निर्यात  के  लक्ष्य  में  से  ज़र्बं  तक

 कितनी  मात्रा  में  निर्यात  हुमा  है  ;

 (77)  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  को  परादीप  पत्तन  से  होकर  जापान  को  लौह  वयस्क  का  निर्यात

 करने  में  कुछ  कठिनाई  होती  हूँ
 !

 तथा  उद्योग  मंत्री  सती दा  चन्द्र  )
 :

 प्रभी  आरम्भ  किया  गया  है  ग

 परमदीप  पत्तन  पर  पहले  जहाज़  में  कभी  माल  लादा  जा  रहा  है  जो  आशा  है  कि  दो-एक

 दिन  में  जापान  के  लिये  रवाना  होगा  जिसमें  लगभग  ८,५००  टन  लौह  वयस्क  होगा  |

 जी  नहीं  ।

 शभ्रमरोका से तम्बाकू का श्रायात से  तम्बाकू  का  आयात

 1.0  १२०६८.  श्री  कोरटकर  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  exc FH are- के

 कित  संख्या ४३२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रमरीका  से  कितनी  मात्रा

 में  दौर  कितने  मूल्य  की  बिना  बनी  तम्बाकू  खरीदी  गई  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 २४  लाख  पाउण्ड

 के  लगभग  RX  ३७

 लाख  मूल्य  की  तम्बाकू  खरीदने  के  आदेश  जारी  किये  गये  थे
 ।  २६  ,  €१  लाख  डालर  के  a  तक

 प्रत्यय-पत्र  खोल  दिये  गये  हैँ
 ।

 खरीदी  गई  वास्तविक  मात्रा  भ्र भी  उपलब्ध  नहीं
 है  |

 मूल  अंग्रेजी  में

 312(A)



 FORE  लिखित  उत्तर  १९  yeas

 दिल्‍ली  में में  मजदूरों  के  लिये  सस्ते  मकान

 भी  नवल  प्रभाकर

 श्री  भक्त  दान १२०६१

 क्या  श्रीवास  wie  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  सहायता-प्राप्त  औद्योगिक

 स  योजना  के  भ्रमित  मजदूरों  के  लिय  सस्ते  मकान  बनाने  के  लिये  श्री  मंजूर की  गई  राशि

 को  दिल्‍ली  प्रशासन  aa  नहीं  कर  सका  है  ;  कौर

 थ
 यदि  तो  उक्त  योजना  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 निर्माण  श्रावास  alt  संभरण  उपमंत्री  प्रनिल  कु
 ०

 :  AK  (  दिल्ली

 प्रशासन  के  लिये  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सहायता-प्राप्त  प्रौद्योगिक  श्रीवास  योजना  के  लिये

 WR. RG  लाख  रुपये  की  रकम  निर्धारित  की  गई  है  ।  श्राशा  है  कि  चालू  तथा  नये  काय  क्रमों  पर  यह

 सारी  रकम  खच  हो  जायेगी  |

 हथकरघा  क  कपड़  पर  स्ट

 १२१०.  श्री  थानलिगम  नायर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  grace  के  कपड़े  के  लिये  मद्रास  सरकार  को  देय  छूट  दे  दी  गई  है

 यदि  तो  कितनी  राशि  oat  देनी  रोष  है  ;
 अ्रौर

 वह  किस  काल  की  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  मद्रास  सरकार  को  yy

 से  PEYO-YNs  तक  छट  पर  व्यय  के  लिये  २,४३,१०,०००  पये की  राशि  मंजर  की  गई  थी

 राज्य  सरकार ने  उपर्युक्त  काल  में  छट  पर  २,६३,००,४९६,  रुपये  व्यय  किये  हे  |

 इसके  बताया  जाता है  कि  PEXW-AS  तक  राज्य  सरकार  पर  ३७,१९,५१८  रुपये  २४

 नय  पये  के  दावे  लम्बित  ||

 (7)  १९५३-५४  सेਂ  PEYG-NS

 श्रब्दृत्ला  चरखा

 श्री  राम  कृष्ण  रेड्डी
 1१२११  पण्डित  हवा  ato  तिवारी

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली में  कूचा  नाहर  खां  के  अब्दुल्ला  मित्ताथी ने  एक  चरखे  का
 श्राविप्कार  किया  है  ;

 कया  यह
 भी

 सच  है  कि  यह  अब्दुल्ला  चरख
 सब  प्रकार  का  सूत  कात  सकता  है  पौर

 अम्बर  चरसा  से  गथिक
 सूत  उत्पादन  करता है  तथा  उस  की  कीमत  श्रम्बर  चरखे  की  कीमत से  केवल

 मूल  अंग्रे ग्रेन  में में



 १९  REXS  लिखित  उत्तर  ३०५७

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  चरखे  को  पुर्णता  प्रदान  कर  उसे  बड़े  पैमाने  पर  निर्माण

 करने  का  विचार  रखती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जहां तक  सरकार  को  मा  नाम  है  कि  श्री  अब्दुल्ला
 ने  झ्र भी  तक  कताई  करने  योग्य  चरखे  का  नमूना  तयार  नहीं  किया  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 चरख  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  प्रश्न  उसे  कताई  करने  वालों  में  वितरित  करने  की

 उपयुक्तता  ग्रोवर  उसकी  उत्पादनशीलता  को  प्रयोगशालाओं  ग्रोवर  व्यावहारिक  प्रयोग  में  सिद्ध  देने

 पर  उत्पन्न  पोता है  ।

 रबड़  ale

 1१२१२.  श्री  बैरियर  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कंपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  पुनर्गठित  रबड़  बोर्डे  म  श्रम  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  सरकार  द्वारा

 निर्देशित  सदस्यों  के  कया  नाम  हैं  ;  शौर

 उपरोक्त  सदस्य  किन  किन  केन्द्रीय  कार्मिक  संघों  से  सम्बन्धित  हैं  ?

 पवांणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीद  चन्द्र )  १.  श्री  सी०  न  भारती

 2  श्री  ato  नायर

 ३.  श्री  के०  करुणाकरण

 ४.  श्रीमती  रेसमा  पुलिस
 :

 पहले  तीन  व्यक्ति  भारतीय  राष्ट्रीय  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  कौर  चौथे  व्यक्ति  अखिल

 भारतीय  ट्रेड  पनियल  कांग्रेस  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 चाय  क्षेत्रों  का  ज्ञानवान  वितरण

 ११२१३.  श्री  नंजप्प  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २५  Reus  के  तारांकित

 प्रत  संख्या  २२७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पाद  शुल्क  के  प्रयोजन
 से  चाय

 क्षेत्रों  के जानवार  वितरण  पर  पुर्निवचार  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  अन्तिम  रूप  देने  की  सम्भावना  ?

 पं वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  ):  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 इण्डिया  इलेक्ट्रिक  ard  कलकत्ता

 S  श्रीमती  रेश  चन्नावर्तो

 प१२१४
 Lat  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडिया  इलेक्ट्रिक  वक्त  कलकता  द्वारा  कुव्यवस्था  के  बारे  में  पश्चिम

 द
 ौर बंगाल  सरकार  ने  कोई  रिपोर्ट

 भेजी  है

 मूल  watt  में
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 क्या  उद्योग  एवं  विनियम  के  नवीन  वह  कम्पनी  के  कार्य

 संचालन  की  जांच  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  wars  जी  हां

 प्रारम्भ  में  एक  टेक्निकल  टीम  इस  फैक्टरी  के  किये-संचालन  की  जांच  करेगी  |

 भारत  में  ष  निर्माण

 {sft

 1१२१४  श्री  जाघव :

 Later  बुरा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  औषध  निर्माण  की  योजनायें  ने  कितनी  प्रगति  की  है  ;

 क्या  योजना  निर्धारित  करने  के  पहले  ATcHz  मेडिकल  एसोसियेशन  जेपी  देश  में

 विशेषज्ञ  सम्मति  प्राप्त  की  गई  थी  ;

 देश  में  न्या सर्ग  ate  जैविकਂ  की  श्रावश्यकता  निर्धारित  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उड़ाये  गये  हैं  ;  शौर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  विदेशों  से  मंगाई  जाने  वाली  एक्स-रे  की  प्लेटें  प्रिक

 समय  तक  स्टोर  में  नहीं  रखी  जा  सकती  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  से  लोक-सभा के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  way  संख्या  १२  ३].

 दिल्‍ली  में  जल-निस्तारण  व्यवस्था

 1*१२१६.  श्री च०  Fo  नायर  क्या  श्रावास
 झर

 संभरण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 दिल्‍ली  में  जल-निस्सारण  व्यवस्थ  की  दुव्यंवस्या  के  बारेमें  प्रवान  मंत्री  दारा  नियुक्त

 जांच  समिति  की  क्या  उप पत्तियां  हैं  ;

 जल-निस्सारण  व्यवस्था  में  gare  करने  के  लिये  सरकार  क्या  क्या  सिफारिशें  करने

 कौर  कदम  उठाने  का  विचार  रखती  है  ;

 दिल्‍ली  के  नगरीय  शौर  ग्राम ग  क्षेत्रों  में  नालियों  के  नि  शौर  व्यवस्था  का

 दायित्व  किन  पर  है  ;

 नजफगढ़  झील  में  एकत्रित  वर्षाकालीन  जल  को  जमुना  में  गिराने  वाले  नजफग

 नाले  में  अब  तक  क्या  सुधार  कि  ग  है  ;  शौर

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  की  अन्तिम  arta  क्या  है  ?

 श्रीवास ake  संभरण  मंत्री  क०  च०  १८  १९५८

 को  लोकसभा  के  पटल  पर  रखी  गई  समिति  की  प्रथम  रिपोर्ट  जल  निष्कासन  के  लिये  बनाई
 ~

 गई  वर्तमान  नाली  व्यवस्था  २०-२१  2 Eka
 ait

 ई  अपरिमित  वर्षा  का  सामना

 करने  में  wang  थी  ।

 मूल  म्रंग्रेजी  में
 ana  किक ॥ ह  Hormones  and  Biologicals
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 समिति  ने  श्रमी  afar  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  firm  है  ।

 )  मई  दिल्‍ली  नगरपालिका  श्र  दिल्ली  नगर  निगम  अपने  अपने  क्षेत्राधिकार  में

 वाली  नालियों  की  व्यवस्था  के  लि  उत्तरदायी  हूँ  ।  पंजाब  सिचाई  विभाग  सिंचाई  वाले  ग्रामीण  क्षेत्रों

 की  नालियों  के  लिये
 उत्त  रदायी  है  जिनमें  पंगेशपुर  नांगलोई  की  नाजो  ae  बनाना

 कैप  उनके  निकास  तक  सम्मिलित है  ।  नजकगढ़  की  नाली  की  ०
 व्यवस्था  का  उत्तरदायित्व  दिल्‍ली

 प्रशासन  पर  है  ।

 (१)  नजफगढ़  की  नाली  को  ६  मील  तक  इत  तरह  बना  दिया  गया  है  कि  वह  मोती

 नगर  के  निकट  उभरे  हुए  भाग  को  पार  कर  सके  |

 (२)  नजफगढ़  कील  को  नालों  में  शौर  सुघार  करने  को  योजनाएँ  बनाई जा  रही

 जांच  पूरा  होते  तथा  अन्तिम  योजनाये ंतैयार  कर  उन्हें  यथावत  मंजूर  करने  के  बाद  ही

 झमाझम  तारीख  निश्चित  की  जा  सकती  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  घोती  घाट

 1१२१७.  श्रीमती  सुचेता  कू पाला नी  क्या  श्रावास  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिलती  के  नक्शे  जसा  कि  म्रंग्रेजों  ret  बनाया  गया

 बंगलों  क  पीछे  घो बी वाट  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उस  समय  से  की  जनसंख्या  में  काफी  वृद्धि  हो  गई
 है  तथा  धोबियों  की  संख्या में  उसी  श्रतुपात  में  वृद्धि  हो  गई  है  ;

 क्या  यह  संच  है  कि  प्रत्येक  धोबीघाट  से  जड़े  ga  रिहायशी  क्वाटर  उनकी  -  आवश्य

 कता  को  देखते  हुये  सब  धा  पर्याप्त  सिद्ध  हो  गये  हूं  ;

 क्या  सरकार  इन  धोबियों  के  रहने  के  लिये  नई  दिल्‍ली  में  रिहायशी  क्वाटर  बनाने  का

 विचार  रखती  है  ;  al

 (=)  क्या  सरकार  धोबियों  द्वारा  घाटों  के  निकट  बनाई  गई  अस्थायी  झोपड़ियों  को  वैकल्पिक

 व्यवस्था  ब्यान  तक  बना  रहने  देगी
 ?

 ara  शौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  केवल

 कुछ  बंगलों  के  पिछवाड़े में  ।

 धोबियों
 की  संख्या  निस्संदेह  ही  बढ़  गई  होगी  किन्तु  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि

 उनकी  वृद्धि  शर  सामान्य  जनता  की  वृद्धि  में  कितना  श्रनृपात  है  ।

 चूंकि  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  में  कभी  तक  धोबियों  के  लिये  कोई  क्वाटर  नवदीं  बनाये  हैं

 बढ़ती हुई  मांग  की  दृष्टि  में  उनके  पर्याप्त  होने  का  प्रशन  उत्पन्न  नहों  होता  है
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 (=)  यह  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  से  सम्बन्धित  है  ।  वह  इस  दिशा में  आवश्यक  कार्यवाही
 कर  रहे  १९५६  तक  बनाई  गई  झोपड़ियों  को  हटाने  का  प्रश्न  फिलहाल  स्थगित  कर  दिया

 गया  है  ।

 faa  झंप्रेशी  मे
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 पेया-न्यजप्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्ज  लिमिटेड

 1१२१८.  श्री  कालिका  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  की  माफंत  नेपा  यूजीसी  एण्ड  पेपर  मिज  लिमिटेड

 को  दिय
 गय  ऋण  वसूल  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  गई  है

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  साथ  मिल  की  शेयर पूंजी  में  भाग  लेने  का  कोई

 प्रस्ताव है

 यदि  तो  यह  किस  रूप  में  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  से  (77)  नेपा  न्यूज प्रिट एण्ड  पेपर
 मिल्ज

 के
 कार्य

 संचालन  के  हित  में  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  भारत  सरकार  कौर  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार

 द्वारा  दिये  गये  ऋण  का  अधिकांश  भाग  को  कम्पनी  के  साम्य  aad  में  बदल  दिया  जाये  ।  दोष  सूद

 वाले  ऋण  के  रूप  मं  रहेगा  ।

 अवध  निर्माण

 ी  नागी  रेड्डी  :
 १९१६.

 street  पावती  कृष्णन :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  ates  निर्माण  करने  के  लिये  टाटा  उद्योग  ने  एक  विदेशी

 कम्पनी--मर्क  शाप  दोहरा  के  साथ  समझौता  किया  है

 यदि  तो  इस  उद्योग  में  विनियोजित  भारतीय  ake  विदेशी  पूंजी  का  कितना  कितना

 प्रतिशत है  ;  a

 टक निकल  कार्य-विधि  के  बारे  में  क्या  क्या  शत  हैं
 ?

 मंत्री  मतुभाई  जी  att

 नई  कम्पनी में
 ४०

 प्रतिदिन  भारतीय  पूंजी  रहेगी  ।

 कम्पनी  को  बिना  रायल्टी  लिये  अ्रथवा  टेकनीकल  शल्क  प्राप्त  किये  विदेशी  फर्म  से

 टेक्निकल  सहयोग  मिलेगा  ।  विदेशी  कम्पनी  के  इंजीनिर्यारग  तथा  अन्य  खर्च  देय  रहेगा  कौर  इस  लेखे

 में  उन्हें  ७  लाख  रुपये  की  लागत  के  श्रावंटित  किये  जायेंगे  ।

 सुडान  की  सरकार  को  मान्यता

 1*१२२०.  श्री  प्र०  च०  बुरा
 :

 कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  नई  सुडान  सरकार  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिये  भारत  सरकार को  श्रौपचा  रिक

 प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  भारत  सरकार  की  zur: नग  बाना  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 मिल  watt  मं

 rEquity  shares
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 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  खां |  .  सुडान

 गणतंत्र  की  नई  सरकार  से  औपचारिक  मान्यता  प्राप्त  करने  के  लिये  एक  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  थी  कौर

 भारत  सरकार  ने  तुरन्त  ही  मान्यता  प्रदान  कर  दी

 हिन्दी  में  दिये  गये  भाषणों  का  प्रसारण

 * QQ.  श्री  दांकर  देव  :  कया  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 थ

 क्या  यह  सच  है  कि  सं सत् सदस्यों  द्वारा  हिन्दी  में  दिये  गये  भाषणों  को  आकाशवाणी  के

 भ्रंग्रेज़ी  प्रतिनिधि  पहले  अंग्रेजी  में  नोट  करते  हज़ारों  उन्हें  सम्पादित  करने  के  बाद  हिन्दी  के  समाचार

 बुलेटिन  में  प्रसारण  के  लिये  उनका  ware  किया  जाता  है  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  ae  राष्ट्रपति  द्वारा  सार्वजनिक  स्थानों में  हिन्दी

 में  दिये  गये  भाषणों  को  प्रथम  अंग्रेजी  में  लिखा  जाता  है  प्रौढ़  बाद  में  प्रसारण  के  लिये  उनका  हिन्दी  में

 भ्रनुवाद  किया  जाता  है  ;  रोक

 यदि  तो  मंत्रालय  ने  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  श्रौरः  आकाशवाणी  के  हिन्दी  समाचार

 डिवीजन  को  समाचार  शादी  के  सम्पादन  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  :
 श्राकादावाणी  के  पार्लियामेंट  में  नियुक्त

 कारस्पान्डेंट  सदन  में  होने  वाले  भाषण  शादी  को  सुनते  हें  तथा  दिन  भर  की  कार्यवाही  का  संक्षिप्त

 ब्यौरा तयार  करते है  |  उनका  कार्य  यह  नहीं  है  कि  वह  भाषणों  को  अक्षरश  नोट  करें  न  वह  ऐसा

 कर  सकते  |  उनसे  श्रद्धा  की  जाती  है  कि  वह  महत्वपूर्ण भाषणों  के  प्रेतों  चाहे  वह  हिन्दी  में
 हों  श्रोताओं  के  लाभ  के  लिये  नोट  करें  ।

 कौर  आकाशवाणी  में  श्रभी  तक  हिन्दी  समाचारों  को  बतलाने  तथा  इकट्ठा  करने

 के  लिये  यूनिट  नहीं  है  ।  यदि  हम  राष्ट्रपति  अथवा  प्रधान  मंत्री  के  भाषणों  को  अथवा  सदन  की

 कार्यवाही  को  नोट  करना  चाहते  ह  तो  इस  प्रकार  का  हिन्दी  यूनिट  आवश्यक है  ।  राष्ट्रपति  तथा

 प्रधान  मंत्री  के  बहुत  से  भाषण  नोट  भी  किये  गये  ake  इन  में  कई  एक  को  टेप  fears  भी

 कियां  गया  |  फिर  भी  हिन्दी  में  भाषणों  को  नोट  करना  तब  तक  संभव  नहीं  हो  सकता  जब  तक

 कि  इस  काम  के  लिये  नियमित  रूप  से  हिन्दी  यूनिट  की  स्थापना  नहीं  की  जाती  ।  कुछ  हद  तक  इस

 काम  को  प्रारम्भ  भी  कर  दिया  है  भ्रौर  इस  काम को  बढ़ाना इस  बात
 पर  निभंर है कि है  कि  घन  किस

 हद  तक  उपलब्ध  होगा  शर  हिन्दी  के  काम  का  कलाम  कितना  होगा  |

 मिरथाल  में  न्पूर्प्रिठ  एण्ड  सल्फाइट  सेल्यूलोज  मिस

 श्री हेम  राज  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  १९५८  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ४१२३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  के  पिर थाल  में  न्यूज प्रिट  मिल  कौर  सलफाइट  सेल्यूलोज  मिल

 स्थापित  करने  की  व्यावहारिकता  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 यह  मिलें  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जायेंगी  अथवा  गैर  सरकारी क्षेत्र  में

 रहेंगी  ?

 मूल  wast  में



 रें०६२  लिखित  उत्तर  दरकार  १९  १९५८

 (a)  arr  (rr\  दस  विषय  का  भी  परीक्षण किया उद्योग  मंत्री  सुभाष  है  ी  (si)  ब  निज

 जॉ  रहा  mit  यह  im wT  नहीं  हैं  कि  यह  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  aa  गे गैर  सरकारी  उद्योग

 क्षेत्र में  रहेगी  ।

 चाय  उद्योग

 1१२२४.  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  विदेशों  चाय  कम्पनियां  देश  के  बाहर  काफी  रकम  भेज  रही

 यादें  at,  तो  विगत  ६  वर्षों  में  कितनी  रकम  बाहर  भेजी
 गई

 हैं  ;

 (7)  उपरोक्त  कार्य  के  क्यों  कारण  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र  )  से
 7). 4

 न
 नवीनतम  ज जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  हैं  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 इन  आंकड़ों  के  विश्लेषण  के  gene  यदि  विशेष  कारण  हुये  तो  उनका  उल्लेख  किया  जायगा
 ।

 बम्बई  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 PERQQY  श्री  सोनावने  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  कृषि  उत्पादन  के  लिये  योजना  के  लक्ष्यों
 की

 पूति

 के  लिये  ak  mdz Het करने  के  लिये  बम्बई  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  है  क्योंकि  उन्होंने

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  कृषि  उत्पादन  सम्बन्धी  सम्पूर्ण  उपबन्ध  लगभग  पूरा
 खच  दिया है

 क्या  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  है

 यदि  at,  at  इसके  क्या  परिणाम  हुये  ह
 ?

 pare  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  लेना-सचिव  ल०  ato  fay  ):  से

 (7)  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  खाद्य  तथा  कृषि  मालय  द्वारा  ge  विषय  पर  विचार  किया

 गया है  ।  PEXE~Ko  के  लिये  योजना  में  क़षि  कार्यक्रम  के  लिये  उपयुक्त  उपबन्ध  किया  गया है
 सरकार  में  ही  इससे  सहमत  हो  गई  है  ।  SEXE~—Fo  में  कृषि  उत्पादन का  उपबन्ध  €

 करीड़  ७५  लाख  रुपये  है  प्रौढ़  कृषि  तथा  भ्रमण  सम्बद्ध  विकास  पदों  के  लिये  कुल  उपबन्ध  १७  करोड़
 ३०  लाख  रुपये है  ।

 ईराक  के  साथ  व्यापार

 श्री  दलजीत  fag

 PHRRREY  श्री  प्र०  Wo  बरुआ

 राम  कृष्ण

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ईराक
 ने

 भारत  से  तैयार  शुदा  माल  की  नई  किस्में  खरीदने  की
 स्वीकृति दे  दी  है  ;
 ह

 taa  aaa  में



 १९  रि
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 (  )  क्या  भारत  द्वारा  ईराक  से  मंगाई  जाने  वाली  खजूरों  के  परिमाण  के  बारे  में  समझौता

 हो  गया है

 यदि  तो  इसका  क्या  ब्यौरा है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  (att  सतीश  :  (7)  ईराकी  व्यापार

 मण्डल  की  भारत  यात्रा  पूरी  होते  समय  जारी  किये  गये  aga  विवरण  की  प्रति  लोक  सभा  के  पटल

 पर  रखें  दी  गई  इस  चर्चा  के  फलस्वरूप वर्षों  से  चले  श्री  रहे  व्यापार  ग्रोवर  विशेषरूप  से  ईराकी

 खजूर  प्रौढ़  भारती य  चाय  के  व्यापार में  वर्तमान  स्तर  में  वृद्धि होने  की  संभावना है  ।  यह  भी  संभावना

 है  कि  यह  व्यापार  काफी  संख्या  में  नई  वस्तुद्मों  में  भी  किया  जायेगा  ।

 भारत  में  नगरीय  सामाजिक  परियोजनाएं

 प  2229,  श्री  दी०  चं०  दाना  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  भारत  में  नगरीय  सामुदायिक  परियोजनाओं  स्थापित  करन  ५/  बार  में

 कोई  योजना  बनाई  है

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  का  क्या  स्वरूप  है
 ?

 parr  कौर  रोज़गार  तथा  योजना  मंत्री  क  सभा-सचिव  ल०  ato  मौर

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सामुदायिक  परियोजनाओं  की  रेख  पर  नगरीय  क्षेत्रों  क ेलिये  एक  भी  योजना

 नहीं  जल  संभरण  और  स्व  पछता  स्वास्थ्य  शर  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  विस्तार

 ी  बस्तियों  की  सफाई  अरार  उनमें  औद्योगिक  श्रमिकों  और  निम्न  ara  ad  के  लिये

 व्यवस्था  तथा  रोजगार  के  भ्र वसर ों  में  प्रसार  आदि  विभिन्न  नगरीय  कार्य  क्रम  प्रारम्भ  किये

 जारहे  ;  यह  राज्य  सरकारों  झ्र ौर  स्थानीय  नगरपालिकाश्रों  द्वारा  अनेक  नगरों  तथा  Heat  में

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  झ्रन्तगंत  किया  जा  रहा  है  ।  इन  सब  योजनायें  में  समन्वित  योजना  शौर

 निष्पादन  समुदाय  का  पूर्णरूपेण  सहयोग  प्राप्त  करने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।

 सारी  बों

 राम  कृष्ण

 श्री
 स०  Ho  बनर्जी

 शमी  तंगा सरि  :
 1*१२२८

 ।
 श्री  लग  ब्०  विट्रलराव

 Lat  दशरथ

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  ४  ges  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  €  २६  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सूती  चीनी  श्र  सीमेंट  उद्योगों  के  लिये  मारी

 बोर्डों  के  कार्प  की  प्रभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 fara  उपमंत्री  आबिद  :  सूती  वस्त्र  मजूरी  बोझ  विभिन्न  स्थानों  पर  पार्टियों  की

 सुनवाई
 कर  रहा  है  ।  चीनी  aa  सीमेंट  मजूरी  बोले ने  प्रदनावली  जारी  की  है  पौर  सब  पक्षों  से  उत्तर

 ad  तक  वह  उपलब्ध  आंकड़ों  का  भ्रध्ययन  कर  रहे  हैं  ।
 es  ee

 मूल  में
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 झन्तर्रष्ट्रीय  न्यायालय  में  भारत  के  विरुद्ध  पुर्तगाली  मामला

 |  श्री  श्रीनारायण

 1१२२६.  4
 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी :

 |
 श्री  मोहम्मद  इलियास :

 श्रीमती  इला  पालचौघरी :

 क्या  प्रधान  मंत्री  २५  ges  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २७७६  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नगर हवेली  are  दादरा  के  बारे  में  पुर्तगाल  द्वारा  विश्व  न्यायालय  में  दायर  की

 गई  शिकायत  का  प्रत्युत्तर  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  कब  दिया  गया  है  ;  और

 क्या  मामले  की  अगली  सुनवाई  के  लिये  कोई  तारीख  निश्चित  की  गई  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  करली
 :  शर  जी

 नही ं।

 हमारी  प्रर्थना  पर  न्यायालय  ने  प्रत्युत्तर  देने  की  तारीख  २६  PELE  तक

 बढ़ा  दी  है  ।  प्र् पुत तर  देने  के  पश्चात्‌  ही  न्यायालय  इस  मामले  की  अगली  कार्यवाही  निर्धारित

 करेगा  ।

 कर्मचारी  राज्य  बोला  योजना

 at  त०  qo  विट्रुलराव

 करो  स०  Ho  बुर्जों
 1१२३०.

 ह

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताते  की  HIT  करेंगे  कि  :

 कलकता  at  मद्रास  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  कर्मचारियों

 के  परिवारों  को  चिकित्सा  सुविधायें  कब  तक  दी  जायेंगी  ;

 क्या  इस  कार्य  के  लिये  कोई  समय-प्रनुसुची  बनाई  गई  है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  क्यों  ?

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  तथा  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया

 गया  है  कि  सुविधायें  १९५८  में  दी  जायें  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 चाय  बागान

 श्री  रामेश्वर  टांटिया  |
 थ्री  भक्त  दर्शन  : विवक

 g  att  विमल  घोष  :

 कया  वाणिज्य  कौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साधारण  चाय  को  हाल  में  दी  गई  छट  सेਂ  क्या  बन्द  चाय  बागानों  को  खोलने  में

 कोई  सहायता  मिली  है  ;  atk

 wast  में



 १९  geus  लिखित  उत्तर  २०६१

 )  यदि  तो  किस  हद  तक  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  उपमंत्री
 (att  सतीश

 चन्द्र  तथा
 1  ( q) \ rd.

 विश्व  के  बाजारों में

 साधारण  चाय  की  प्रतियोगिता-स्थिति  सुधारने  के  लिये  सहायता  दी  गई  है  |  इस  समय  किसी  भी

 समय  बन्द  पड़े  चाय  बागानों  की  संख्या  बहुत  कम  थी  प्रौढ़  उनके  बन्द
 होने

 के  अलग-प्लग  कारण  थे
 ।

 वित्तीय  HSATSAT  के  कारण  जो  चाय  बागान  बन्द  हुये  इस  सहायता  से  उनमें  फिर  काम  चाल  होने

 क  संभावना  बढ़  जायेगी  |

 मौलाना  राजा  का  मक़बरा

 क
 श्री  भक्त  दर्शन :
 श्री  नवल  प्रभाकर

 १३२८ /  ही श्री  बहादुर fag  :

 {at  दलजीत  fag :

 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  २९  अ्रश्नल  Res  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  Roy

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 मौलाना  श्रीपाद  के  मक़बरे  के  चारों  प्रो  बाग  लगाने  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच

 क्या  प्रगति  हुई
 है  ;  श्र

 उनकी  समति  में  एक  स्थायी  स्मारक  बनाने  के  बारे  में  ब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये
 ३

 ह्

 श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  क०  चे  मौलाना  आजाद

 के  मक़बरे  के  चारों  शर  बाग  लगाने  का  नक़शा  तय  हो  चका  है  ।  पेड़ों  को  लगाने  ौर  तालाबों

 को  बनाने  का  काम  हो  रहा  है  ।  और  फूलों  की  क्यारियां  बनाने  का  काम  १९४९

 में  चाल  किया  जायेगा  |

 स्वर्गीय  मौलाना  साहब  की  यादगार  में  कोई  दूसरा  स्थायी  स्मारक  बनाने  की  कोई

 योजना  डी  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सीमा  घटनायें

 पंडित  gto  alo  तिवारी

 श्री  रघुनाथ  fag १११२  ३

 1  श्री  वोडका

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूंच  के  टटरीनोट  गांव  में  २४  १९५८  को  कुछ  पाकिस्तानी
 युद्ध-विराम  रेखा  को  लांघ  कर  गये  एवं  गड़बड़ी  पेदा  करने  का  प्रयत्न  किया  तथा  क्षेत्र  वासियों

 से  झगड़ा  किया  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  कितने  घायल  हुये  ;  अर

 य
 भविष्य में

 ऐसी
 घटनायें न  होने  देने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही
 HEE

 मूल ५  अंग्रेजी  में
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 +वेदेदिक-कार्य  मंत्री के  सभा-सचिव  सादत  झलो  श्रीमान  ।
 २४

 gus  को  लगभग  २००  पाकिस्तानी-काश्मी री  व्यक्तियों  ने  युद्ध-विराम  रेखा  की  हमारी

 ओर  भारतीय  राष्ट्र जनों  द्वारा  फसल  काटे  जाने  में  हस्तक्षेप  करने
 का

 प्रयत्न  किया  ;

 हमारी  कौर  दो  पुलिस  के  सिपाहियों  तथा  छः  नागरिकों  को  चोट  आराई  ।  पाकिस्तानी

 काश्मीर  के  श्राक्मणकारियों  में  दो  मारे  गये  तथा  पांच  घायल  हुये  ।

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  उपयुक्त  कार्यवाही  करते  सरकार  इस  बात  पर  ज़ोर  देती

 रहेगी  कि  पद्य-विराम  रेखा  तथा  पद्य-विराम  करार  का  पाकिस्तानी  प्राधिकारी  पूर्ण  पालन  करें  ।

 क्योंकि  इनके  उल्लंघन  से  ही  ये  घटनायें  होती  हे  ।

 सुती  कपड़ा  प्रतिनिधि  मंडल

 1*१२३४.
 श्री  रविवार  सिंह  :  कया  बाशी  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सूती  कपड़ा  निर्यात  dada  परिषद्‌  का  एक  व्यापार

 मण्डल  पूर्वी  water  भेजा  गया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पूर्वी  अफ रीका  तथा  अन्य  स्थानों  के  भारतीय  व्यापारियों  ने

 शिकायत  की  है  कि  निर्यात  के  भारतीय  डंग  सर्वथा  प्राचीन  हूँ  ;  ौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 कौर  उद्योग  मंत्री  सतीश  :  श्रीमान  ।

 प्रतिनिधि  मण्डल  की  रिपोर्ट  कभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 गोशा  में  उत्तर  भ्रटलांटिक  संधि  संगठन  के  सैनिक  wg

 1१२३५.  श्री  उ०  च०  पटनायक  :  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गोझा  में  उत्तर  एटलांटिक-संधि  संगठन  के  सैनिक  west  की  कोई

 जानकारी  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  ?

 मंत्री
 के

 सभा-सचिव  सादत  चली
 तथा

 उपलब्ध

 नानका  पके  झ्रनुसार  गोझा  उत्तर  एटलांटिक-संघी  संगठन  के  कार्य-क्षेत्र  में  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  waite  टूल्स  (stgaz)  लिमिटेड

 श्री  घोषाल
 :  क्या  वाणिज्य  शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  है

 कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  विभिन्न  संस्थानों को  कहा  गया  है
 कि  वे  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्मित  मशीनें  खरीदें  ;  और

 यदि  तो  क्यों  ?

 dat  में
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 उघोग  मंत्री  ps  :  (=x)
 ]  Atat  {st

 तथा  नहीं  ,  श्रीमान्‌  ।  हिन्दुस्तान  मशीन

 ea  लिमिटेड  के  उत्पादन-कार्यक्रम  पर  निरन्तर  विचार  हो  रहा  है  समय  समय  पर  मांग

 के  भ्रनुकूल  बनाया  जाता  है  ।

 मणिपुर  हटकर  घी-उत्पादन  एम्पोरियम

 1१२३७.  श्री  ल०  wal  fag  :  क्या  बाशी  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 बहेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  में  मनीपुर  के  हथकरघा  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  उत्पादों  का

 कोई  एम्पोरियम  खोला  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  कब  ?

 गवाशिज्य  और  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  श्रीमान्‌  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भ्रख बारों  कागज  का  वितरित

 श्री  तंगनज़री  :

 ्  श्री  पीठ  पटेल  :

 क्या  बा(राज्य तया उद्योग मंत्री त्या  उद्योग  मंत्री  ११  geus F के  तारांकित  प्रदान  के  उत्तर  के  सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  भ्रखबारों  की  सहायता  की  योजना  कार्यान्वित  हो  गई

 मान  PERE  में  समाप्त  होने  वाले  छः  मासों  के  लिये  विभिन्न  प्राकारों  को  कितने

 maa  कागज  का  कोटा  दिया  गया  ;

 क्या  दैनिक  समाचारपत्रों  ने  अधिक  अ्रखबारी  कागज  की  प्रार्थना  की  है  ;  शौर

 यदि  तो  उन  भ्रखबारों  के  नाम  कया  हैं  तथा  प्रत्येक  की  कितनी  आवश्यकता  है  ?

 श्र  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  श्रीमान्‌  ।

 क्योंकि  वास्तविक  उपभोक्ता  ३१  १९४५८  तक

 पत्र  दे  सकते  चालू  लाइसेंस  काल  में  दी  गई  मात्रा  बताना  श्रस*्भव  है  ।

 तथा  (=)  प्राप्त  प्राथनपत्रों  में  प्रायः  सभी  ही  दैनिक  समाचारपत्रों ने  2&5 Ry farsty की  बिक्री

 के  पर  अधिक  अखबारी  कागज  की  मांग  की  है  ।

 त्रिपुरा  के  विस्थापित  व्यवसायों  की  मांगें

 1१२३६.  श्री  बागंशी  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्प-संख्यक-कार्थ  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 भारत  सरकार  के  पुनर्वास  मंत्री  की  त्रिपुरा  यात्रा  के  समय  त्रिपुरा  स्थित

 पुनर्वास  निदेशालय  के  सामने  कुछ  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  किन  मांगों  की  प्रति  के  लिये  भूख  हड़ताल
 की थी  ;

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 क्या  वे  मांगें  रण रूपेण  झ्रांशिक  रूप  में  पूरी  हो  गई  हैं  ;
 श्र

 यदि  तो  क्यों  ?

 गपुनर्वासि  तथा  अ्ल्प-संख्यक-कार्ये  मंत्री  सेहर  चंद  :  उत्तर  देवे/द्रनगर  की

 ग्रामीण  बढ़ती  के  सुपरवाइज़र  के  विरुद्ध  रिटायर  के  waa ग्रा रोप  लगाये  गये  थे  तथा  उसके  विरुद्ध

 कार्यवाही

 करने  की  मांग  की  गई  थी  ।

 दारा दारा  जांच  की  गई  है  ।  जांचकर्ता  की  रिपोर्ट
 (3)  तथा  एक  विभाग  अ्रधिकारी

 की  orf  पर  चरागे  कार्यवाही  की  age  !

 चाय  बागान

 1*१२४०.  श्री  वॉरियर  :  कया  वाणिज्य  wt  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  पौंड  पूंजी  *  के  कुछ  चाय  बागानों  के  मालिक

 तीय  में  पुनः  पौदे  नहीं  लगा  रहे  है  ;

 क्या  वे  अमरीका  तथा  wea  स्थानों  में  प्रिये  चाय  बागान  बढ़ा  रहे  हैं
 ?

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  को  विशिष्ट  रूप  से

 पौंड  समवायों द्वारा  पुनः  पौदे  लगाने  में  उपेक्षा  करने  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  का  कथन  है
 कि

 पौंड-समवाय  भारत  में  पुनः
 पौदे  लगाने का  काम

 न  करके  अमरीका  तथा  न्य  स्थानों  में  अपने  बागानों  को  बढ़ा  हैं  तो  ऐसा  निष्कर्ष  निकालने
 के

 लिये  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 भूमि  सुधार

 PFeawe  श्री  न०  to  सुनि स्वामी  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  प्रशासित  राज्य  क्षेत्रों  में  भूमि  सुधार  विशेषकर  विद्यमान  भूमियों

 का  अधिकतम  निर्धारण  लागू  हो  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  वे  कहां  तक  लागू  हो  गये  हैं  ?

 pay  te  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ato

 तथा  (a)  एक  विवरण
 सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अ्रतुबस्ध  संख्या

 22]

 बम्बई  राज्य  में  सुती  कपड़े  की  मिलों  का  बंद  होना

 1*₹२४२.  श्री  सोनवानी
 :  कया  वाणिज्य  शौर  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 कया  यह  सच  है
 कि  १  2eye a args से  बम्बई  राज्य में  बरसी  की  सूती

 कपड़ा  पुर्णतया  बन्द  हो  जायेगा  तथा  मिल  मालिक  ने  मिल  कर्मचारियों  को  इसकी  सुचना
 दे  ?

 मूल  ast  मे

 Sterling  Capital



 १९  १९४८  लिखित  उत्तर  ३०६९

 क्या  बरसी  के  जयशंकर  शर  लोकमान्य  सूती  कपड़े  की  मिलों  के  मालिकों  ने  तीसरी

 पारी  बन्द  करने  की  सूचनायें दी  हूँ  ;

 यदि  तो  उत्पादन  तथा  मजदूरों  के  रोजगार  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 fsa  मंत्री  मनु भाई  सभा-पटल पर  एक  विवरण रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 )  बरसी की  सूती  कपड़  की  मिलਂ  ने  2.0  से  बन्द  होने  की  सूचना  दी

 है  ।

 श्रीमान्‌  ।

 (71)  *राजन  सुती  कपड़े  की  मिलਂ  के  बन्द  होने  तथा  अन्य  दो  मिलों के  ग्रांथिक  रूप से  बन्द

 होने  के
 कारण  लगभग  १७५३  मज़दूर  बेकार  हो  जायेंगे

 ।  प्रति मास  लगभग  ५२४  बेल  सूत  तथा
 WCQ  बेल  कपड़े  के  उत्पादन  की  हानि  होगी  ।

 प्राथमिक  विशेषज्ञों  की  श्रान्तर्राष्टीय  तालिका

 1*१२४३.  श्री  प्र०  चे  बुरा  :  क्या  वाणिज्य  शर  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  व्यापार  तथा  salem  सम्बन्धी  सामान्य  समझौता  द्वारा  नियुक्त

 थिक  विशेषज्ञों  की  अ्रन्तर्राष्टीय  तालिका  ने  काफी  तथा  तम्बाक पर  दशकों तथा  श्रान्त  रिक

 करों  में  कमी  करने  की  सिफारिश  की  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  उपमंत्री  रतीश  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  संबंधी

 सामान्य  समझौता  के  संविदा  कारी  पक्षों  द्वारा  नियुक्त  विशेषज्ञ  तालिका  ने  जो  सिफारिश  की  थी  उसका

 तत्सबंधी  उद्धरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 TAIT]

 चाय  ae  ८  प्रमुख  खाद्य  वस्त्रों  जिन  पर  पश्चिमी  योरोप  के

 औद्योगिक  देशों  में  राजस्व  शुल्क  लगता  कर  का  स्तर  काफी  ऊंचा  प्रतीत  होता  है  ।  जिससे  इन

 वस्तभ्मों के थि  उपभोग  तथा  आयात  मांग  में  श्रत्यधघिक  रुकावट

 गेर-प्रतियोगी  ्रायात-वस्तुभ्नों  पर  आन्तरिक  करों  के  रूप  में  कर  का  मुख्य  बोझे  डालने
 में

 राजकोषीय  प्रथाओं  के  प्रति  रिक्त  कोई  site  औचित्य  नहीं
 क्यों  कि  इन

 पर  वह  संपणन  प्रक्रिया

 लागू  नहीं  होती
 जो

 व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  सामान्य  समझौते के  अधीन  साधारण

 ि  पर  लाग [  होती  है
 जब  तक  ag  स्थिति  कायम  तब  तक  राजस्व  शुल्कों के  परिक्रमण

 के  लिये  हवाना  चादर  के  नियम  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  सम्बन्धी  सामान्य  समझौते  की  परिणाम
 प्रक्रियाओं

 पर  भी  लागू  किये  जाने  चाहिये  ।

 जैसाकि  उपरोक्त  से  प्रतीत  होता  सिफारिशों पर  कार्यवाही  मुख्य रूप  से
 सित  देशों  को  करनी

 है  ।  व्यापार  तथा  प्रफुल्ल  संबंधी  सामान्य  समझौता  क

 र

 सत्र  के  लिए
 भा

 राज्य  प्रतिनिधि  डल  को  विशेषज्ञों  के  विचा  र  का  समर्थन
 करने

 क

 लिए  कहा  गया
 था

 मूल  wait  में
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 होजरी  उद्योग*

 1१२४४.  श्री  दो०  do  फार्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  :

 देश  में  होजरी  उद्योग  की  वर्तमान  स्थिति है  ;

 देश  में  इस  उद्योग  के  मुख्य  मुख्य  केन्द्र  कहां

 क्या  कच्चे  सामान  की  कमी  के  कारण  इस  उद्योग  को  किन्हीं  कठिनाइयों
 का

 सामना करना  पड़  रहा  है  कौर

 यदि  तो  इस  उद्योग  की  सहायता  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  क्या  कार्यवाही की

 गयी है  ?

 उद्योग  मंत्रो  (att  सुभाष  से  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 अनुमान है  कि  इस  समय  देश  के  होजरी  का  सामान  तैयार  करने  वाले  कुल  ३५००  छोटे

 पैमाने  उन  में  कुल  ४४,०००  कर्मचारी काम  कर  उन  पर  कुल  ६.  ५
 करोड़

 को  धन  विनियोग  किया  गया  है  कौर उन  में  प्रतिवर्ष  लगभग  १५. ५  करोड़  रुपयों कीमत

 की दस्तूरों का  निर्माण  होता  है  ।

 होज़री  उद्योग  प्रतिकार  परिचमी  प  जाब  ,  उत्तर  बम्बई  कौर  मद्रास
 के

 राज्यों में  चल  रहा  है  ।

 सूती  atte  उनी  होजरी  उद्योग  को  ed  सामान  के  अभाव  के  कारण  किसी
 भी

 कठिनाई
 को  सामना  नहीं  करना  पड़  रहा  है  ।  पर  रेशमी  होजरी  उद्योग  को  पार्ट  सिल्क  मानें  के  प्रभाव के

 कारण  कुछ  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है
 ।

 होजरी तथा  wer  सहायक  उद्योगों  की  वितरण  योजना  के  अ्रघीन  व्यापारियों को  दिये

 जाने  वाले  कोटे  में  से
 €

 प्रतिशत  कोटा  काट  कर  स्वदेशी
 चयन

 के  धागे  के  संभरण  का  प्रबन्ध कर  दिया

 गया  इसक  अतिरिक्त  होजरी  उद्योग  को  रेयन  की  cea  के  निर्यात के  बदले  चयन  धागा  मंगवाने

 की  भी  अनुमति  दी  गयी  है  |

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  होस्टल

 (  श्री राम  कृष्ण

 t¥ env  श्री  दी०  पद  फार्मा

 Lat  बहादुर

 श्रावित कौर  संभरण  मंत्री  २२  १९५८ के  तारांकित  प्रश्न  सं  गया

 १४७६  क  उत्तर  क  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  अविवाहित  कर्मचारियों  के  लिये  दिल्‍ली  में  दो  होस्टल  बनाने  की

 योजना
 को

 afar  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 मूल
 अंग्रेजी  में

 *Hosiery  Goods  Industry.
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 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  शौर

 निर्माण  काय  कब  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ।  ?

 निर्माण  आवास  ate  संभरण  उपमंत्री  afta  कु०  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 योजनाओं को  अन्तिम  रूप  देने के  बाद  ही  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ किया  जायेंगी  ।

 तई  दिल्ली  के  विजय  चौक  को  सुन्दर  बताना

 न्र
 थी  भक्त  ata

 शता  तबले  अ  नाकर :

 क्या
 झा तास  कौर  सींग  मंत्री  १६  १९५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 ३११  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 विजय  चौक  से  इण्डिया  गेट  की  ate  जाने  वाली  सड़क  के  इद  गिर्द  फव्वारों तथा  जलपान

 गृहों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्य  प्रगति हुई  है

 उन  में  से  प्रत्येक  पर  कितना  व्यय  हुमा

 वह  कार्य  कब  तक  समाप्त  हो  जायेगा
 ?

 आवास  ate  संभरण  उपयंत्री  अनिल  कु ०  चंदा )  २  जल-प्रवाहों तथा
 उनक  नीच  जलपान  घरों  के  बनाने  का  काम  पूरा हो  चुका  है  ।  सड़कों पर  फ्लड  लाइट

 तथा  रंग  परिवारों को  लगाने  का  काम  चाल है  ।

 अब  तक  हर  एक  जल-प्रवाह  पर  लगभग  २.  ५६  लाख  रूपया ख़र्चे  हुआ  है  ।

 इस  महीने  के  तक  |

 यद  सामग्र  कारवान

 1१२४७.  को  उ०  चं०  Gea  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  क्या

 योजना  आयोग  ने  देश  में  उत्पादन  को  कोई  सुचारू  रूप  देने  के  लिये  (  १)  ware  श्रावश्यकताशओं  wie

 (२)  सैनिक  तथा  safe  क्यारियों  के  प्रयोग  की  वस्तुओं के  निर्माण के  लिये  युद्धसामग्री

 कारखानो ंके  उपयोग  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है
 ?

 pare  site  रोहतक  तथा  प्रौढ़ता  मंत्रो  के  सना नत चित्र  (24)  ato  नाम  :  यद्यपि

 निक  लोगों  की  श्रावश्यकताशं  को  पूरा  करने  के  लिये  युद्धास्त्र  कारखानों  की  क्षमता  का  उपयोग  करने

 के  लिये  कोई  विशेष  योजना  tare  नहीं  की  गयी  फिर  भी  ऑद्योगिक  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में

 विभिन्न  प्रकार  की  चर्चा ग्र ों  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  को  भीਂ  भाग  लेने  के  लिये  ग्रामन्त्रित

 किया  जाता  है  ताकि  वे  बता  सकें  कि  ga  सामग्री  कारखाने  असैनिक  प्राथमिकताओं की

 पूति  में  कितनी  सहायता  कर  सकते  हैं  ale  कुछ  एक  जैसे  कि  मशीन  मट्टी

 रेडियो  क  रेलों  के  इंजन  डिब्बों  आदि  की  उत्पादन  क्षमता  के  आयोजन  में  किसी

 सीमा  तक  समन्वय  उत्पन्न  हो  गया  हैं  ।  विशेष  रूप  से  इस  बात  की  जानकारीਂ  प्राप्त  की  गयी है  कि

 इस्पात  उद्योग  के  उत्पादन  कार्य कम  की  दृष्टि  से  ये  युद्ध  सामग्री  कारखाने  पुनीत ज॑न  उद्योग  को  कितनी

 छड़ें  संभरित  कर  संकते  हैं  ।
 ण

 मूल  अंग्रेजी  में

 312  (A)  LS



 ३०७२  लिखित  उत्तर  १९  gees

 नेपाल  सें  भारतीय

 श्री  श्रीनारायण  दास  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल की  शिक्षा  संस्थाओं में  जो  भा  रतीय  नागरिक कोम  कर  रहे

 उन  से  यह  कहा  गया
 है  कि

 वे  उस  काम  को  जारी  रखने  के  लिये  नेपाल  सरकार  से  म्रनुमति  प्राप्त
 करें  ;

 यदि  हां  ,  तो  नेपाल  सरकार  के  इस  संबंध  में  जारी  किये  गये  नियमों  का  निश्चित  रूप

 कमा है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  सरकार ने  नेपाल  की  दिक्षा  संस्थानों  की
 प्रबन्  समितियों

 से  यह  कहा है  कि  वे  श्रपनी  संस्थाओं  में  किसी  भी  भा  रतीय  नागरिक  को  नियुक्त  न  करें  ;  भ्र ौर

 यदि
 तो  इस  भेदभावपूर्ण  व्य ब्र हमर  के  क्या  ज  कि  भारत  में  नेपाली

 नागरिकों  को  वही  अधिकार  प्राप्त  हैं  जो  कि  भारतीय  नागरिकों  को  प्राप्त  हैं  ?

 त्रेदेहिक-कार्थसंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  खां  से  नहीं  ।

 पर  2X9  में  नेपाल  सरकार  ने  स्कूलों  में  शिक्षा  के  माध्यम  के  सम्बन्ध  में  )

 आदेश  जारी  किये  थे  जिस  में  wea  बातों  के  साथ  साथ  यह  भी  कहा  गया  था  कि  नेपाल  के  सभी  स्कूलों

 के  शिक्षकों  के  पास  नेपाल  की  नागरिकता  का  प्रमाण  पत्र  होना  afar  है  ।  प्रमाण  पत्र  क  न  होने  पर

 शिक्षकों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  छः  मास  के  अन्दर  अन्दर  नेपाल  सरकार  के  शिक्षा  मंत्रालय  से  इस

 के  लिये  झ्र नुम ति  प्राप्त  करें  ।  आदेश  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  गैर-नेपाली  व्यक्ति  नेपाल  सरकर  से

 अनुमति  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  नियुक्त  किये  जा  सकेंगे  |  geuy  के  ये  आदेश  कंवल  मात्र

 भारतीयों  पर  ही  लागू  नहीं  अपितु  सभी  गैर-नेपाली  व्यक्तियों  पर  लागू  होते  हैं  ।

 नेपाल  स्थित  हमारे  राजदूतावास  ने  इस  सम्बन्ध  में  नेपाली  सरकार  से  बात  की  थी  कौर  नेपाल

 सरकार  ने  पहले  इसकी  अवधि  बढ़ा  दी  थी  ।  अरब  नेपाल  सरकार  ने  हमारे  राजदूतावास  को  सुचित

 किया  है  कि  ये  आदेश  भारतीय  शिक्षकों  पर  लाग  नहीं  होंगे  ।

 समाचार  बुलेटिन

 श्री  तंगामणि :
 1१२४४.

 श्री  पाणिग्रहण :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंतर  यह  तानें  को  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्राकाशवाण  के  समाचार  बु  लैटिन  में  पंसद  को  कार्यवाही  सम्मिलित  होते हैं  :

 यदि  तो  प्रति  दिन  कितना  समय  दिया  जाता  कौर

 क्या  २७  नवम्बर  १९५८  की  सदन  की  का
 '
 चाहो  का  समाचार-पाठ  वा  पटल  पर  रखा

 जायेगा  ?

 सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्री
 :  तथा  संसद  की  कार्य  पाही

 समाचार  बुलेटिनों  में  नियमित  रूप  े  सम्मिलित  होती  है  ।  कोई  Fafa  समय  निर्वासित  नहीं  फिया
 न

 faa  wast  में



 १९  १९५८  लिखित  उत्तर  2092.0 ३े

 जाता  न  ही  ऐसा  करना  सम्भव  है  ।  किवी  भी  दिन  का  समाचार  विषय  के  महत्व  तथा  जनसाधारण

 की  दृष्टि में  उसके  समाचार-महत्व  पर  निर्भर  होता है  ।

 rae)  नवम्बर की  लोक-स ा  की  कार्यवाही  संबंधी  समाचार-बनेशान  सभा-पटल  परे  रखा

 जाता  है  vase ४,  श्रनुबन्थ  संख्या  १२५]

 पाकिस्तान  को  faa निर्यात

 1२१३२.  श्री  दी०  Wo  फार्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 पाकिस्तान को  भारत  का  निर्यात  बढ़ाने के  लिए  <ELG-4ET में  Wa  तक  क्या

 वाही की  गई  है  ;

 उसका क्या  परिणाम  रहा  है

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  )  तथा  .  पाकिस्तान

 क  साथ  हमारा  व्यापार  भारत-पाकिस्तान  व्यापार  करार  > e €  ५७-६०)  के  भ्र तु सार  होता

 पाकिस्तान  को  अपना  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  वर्तमान  वातावरण  अनिल  प्रतीत  नहीं  होता  |

 भूमि  सुधार

 1२१३३.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  योजना मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऐसा  कोई  राज्य  है  जिस  ने  श्मा  तक  कमी  सुधार  विधान  लाग  नहीं  किया  है

 याद  तो  उसका  नाम  क्या  कौर

 उनके  विरुद  क्या  कार्यवाही की  गई  है  या  करने  का विचार है
 ?

 कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  so  ato

 भूमि  सुधार  के  कई  पहल ूहैं
 ।  सभी  राज्यों

 ने
 किवी  न  किसी  पहलू  पर  विधान  बनाया  है  ।  प्रत्येक

 राज्य  में  हुई  प्रगति  का  वर्णन  समय  समय  पर  सना-पटल  पर  रखें  गये  विवरणों  में  दिया  गया  है  |

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  |
 परिशिष्ट  +  अनुबन्ध  सख्या

 सिचेलिन  टायर

 1२१३४  श्री
 राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 - a  क REXS—Us WIT 9 WTA A Wize  झ्र मेल  से  ३  १  नदी  ् रबर  १९५८  तक  के काल में  प्रा ठो  सप्लाई  कम्पनी
 stray

 को  ठेलों  तथा  बसो ंके  लिए  मिलेंगी  टायरों के  orate  का  कितना  कोटा  दिया
 गया  अर

 कितनी  वस्तुयें  आयात  हुई

 | वाणिज्य
 तथ

 उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  :  तथा  दिला  क

 मैसर्स  झ्राटो  सप्लाई  क
 नी

 ने  ग्रसने  पिछने  रायात  के  आधार  पर  Bo  के  टायरों  तथा
 गए  आजन

 मूल  अंग्रेजी  में
 IMichelin  Tyres
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 ट्यूबों
 का

 कोटा  नियत  कर  लिया  है  |  यह  करत  संख्या  ४१  /%  के  प्ले  त  आता है  एवं  उन्हं

 नीति  के  म्रनूपार  निम्न  कोटा  लाइसेन्स  दिये  गय  हैं

 जीव
 oa

 9  R25,8  Ro

 १९  शून्य

 १,  RE 208 १९
 0 व्रक्टूबर  ReY9—-—-ATT  १९५८

 श्रत्रल--सितम्बर  १९५८  2,258  Fo

 अक्टूबर  PEXE

 (३१
 बर  १९५८  TH)

 शून्य

 इस  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  कि  वर्ष  ने  अपने  लाइसेंसों  का  कहां  तक  प्रयोग  क्रिया है
 ।

 यह  ग्रोवर  कहा  जा  सकता  है  कि  श्रत्थायी  कमो  को  प्रति  के  लिये  कम्पनी  को  दो  निम्न  तदर्थ

 लाइसेन्स  दिये  गये

 जनवरी--जून  aPC)  ४,०  ०,०००  रु०  तद

 लाइसेन्स

 अक्तूबर  १६  YO——- ATT  cee Gn  २९,०२५  रु०  साइकिलों

 तथा  साइकिल-रिक्शा  क

 टायरो ंके  ग्रतुपुरक

 लाइसेन्स |

 अम्बर  चर्खा

 1२१३५.  श्री  राम
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐ aa  कनकी नकार
 दिलना  हि  TAH  ह  तकी  Heat अम्बर  चर्खा  कार्यक्रम  पर  कूल  कितना  न  व्यय  कियां

 गया  है  तथा  चाल  वित्तीय  वर्ष  में  व्यय  किया  जायेगा ;  भर

 अब  तक  कुल  कितने  बुनाई  तथा  प्रशिक्ष ग  he  खो  ने  गये  हैं  तथा  कथित काल  में
 खोलें

 जायेंगे  ?

 वाणिज्य
 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  ares) :  PEXg- -Y9 F से  ३०

 सितम्बर  १९५८  तक  खादी  तथा  ग्राम उ  बोग  ग्रा योग  ने  दिल्लो  राज्य  - Fy  में  नम्बर  चर्चा  कार्य  क्रम

 लाग  करनें  के  लिए  २.०६  Bo  को  Wala  तथा  २.  n Qy  लाख  Fo  का  पग  दिया  है  यह  बताना

 सम्भव है  कि  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  शेव  भाग  में  कितना  व्यय  किया  जायेगा  ।  चाल  वित्तीय  aa
 में

 आयोग  a  १७  ०  को  अवदान  तथा रे  .  ६५  रु०  का  लग  देना  श्रास्थायी  रूप से
 स्वीकार  कर

 लिया है  !

 दिलने  राज्य-क्षेत्र मों  ३०  सितम्बर  १९५८  तक  २०  शिक्षण  केन्द्र  तथा ३  बुनाई

 द्  खोले गये  हैं

 मूल  wail  में



 १९  eas  लिखित  JZowy

 खोखला  श्रौद्योगिक  बस्ती

 श्री राम  कृष्ण  :

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 श्री  रामेस्वर  टाटिया

 [: / हू ५  चर  जेना

 कया  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रौढ़ता  बस्ती  में  wa  तक  केपी  प्रगति  हुई है  ;

 कसे  नये  उद्योग  खोले  गये  हैं  ;

 क्या  श्रेवता  प्रौद्योगिक  बस्ती  के  लिए  सरकार  ने  नया  विस्तार  कार्यक्रम  बनाया है

 यदि  तो  उसकी  तफसील  क्या  है  ?

 क  विवरण तथा  उद्योग  मंत्री  (eit  लाल  बहादुर
 :  से

 निम्न है

 विवरण

 ४०  एकड़  भूमि  पर  ३५  कारखानों  तथा  न्य  सहायक  इमारतों  जिन  में  प्रशासकीय

 ब्लाक  भी  सम्मिलित  निर्माण  फरवरी  १९५८  में  पूर्ण  हो  गया  था  |  सारे  ३५  कारखाने  विभिन्न

 छोटी  प्रौद्योगिक  इकाइयों  को  नियत  हो  गय हैं  ।  उनमें  से  २६  कारखानों में  उत्पादन  आरम्भ  हो

 गया है  ।

 नई  इकाइयों  द्वारा  स्थापित  किये  गये  उद्योगों  में  रबर  से  ढकी  हुई  वस्तु ग्र ों
 we  ग्रोवर  मोटर  गाड़ियों  के  भारी  मशीनों  के  उठाने  की  जल  चालित  wara*

 farm  दाड़ी  बनाने  के  ढके  हुए  तार  तथा  सूती  पट्टी  शादी  का  निर्माण  होता  है  ।

 तथा  (a  )«  श्रीमान  |  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  की  शरीर

 से  निर्माण  करेगा  |  विस्तार  जना  के  wera  लगभग  RELk  एकड़  भूमि  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  काल  में  निम्न  ara  के  ४१  कारखाने  बनाने  का  विचार  है  ।

 जिनकी  मनु  मानित  लागत  8¥,20,000  रु०  होगी  :

 क  १२  कारखाने  । प्रकार  ५००० वर्ग  फूट  क ेक्षेत्र के

 ख  प्रकार  Yooo
 वर्ग  फूट  ढके  क्षत्र  के  १६  कारखाने

 प्रकार  ३०००
 वर्ग  फूट ढके  क्षत्र के के  कारखाने

 घ  प्रकार  २०००  वंग  फट  फर्क  क्षत्र के
 ४  कारखान े|

 प्रवीण  तथा
 प्रवीण

 1९१३७.  थी  राम  कृष्ण  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 a
 PeYe  के  बाद  प्रतिवर्ष  नियोजन  संस्थानों  में  कितने  प्रवीण  तथा  प्रवीण  मजदूरों  ने  नाम  लिखवाये

 न

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 4Mechanical  Hydraulic  Jacks.
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 rare  उपमंत्री
 (st  आबिद  इत  वर्गों  के  उम्मीदवारों  को  जो  रोज़गार

 प्राप्ति  में  सहायता  चाहते  प्रत्येक  वर्षा  कान्त  में  निशान  कल  थी

 aq  प्रवीण  तथा  ग्रहण

 अध-प्रवीण

 २

 ९  ५६  YE, EER  3,55, 823 ३

 2&yy  fo, Re 3१,५०८

 gay  )  59,50%  ६,००,६ ५  ३

 पंजाब  में  काम  दिलाई  दफ्तर

 1२१३८.  श्री  राम  क्या  श्रम  कौर  रोजगार पं  त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 कल  पंजाब  के  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  के  चालू  रजिस्टरों  में  लिखित  ब्रेकर  इंटरमिडेटों

 शर  मेट्रीकूलेटों  की  संख्या  क्या है

 ra
 उपमंत्री

 :
 जानकारी

 ae ee

 0  सितम्बर वग

 PRLS  को

 चॉल  रजिस्टरों

 में  लिखित

 संख्या

 नालक  उ

 ee  an

 स्नातक  रखे

 इंटरमीडिएट  9,308

 माइकल  29.0  CY
 «ण a

 क्त  20,554

 en  eee

 क़बीला
 Ao  »~

 पख

 1९१३६.
 श्री  राम

 उष्ण  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 जनवरी-सितम्बर १९५८  में  बने  बिजली के  पंखों  की  संख्या  क्या  थी  ?

 तथा  उद्योग
 मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  विकास विग  की  सुची  में  सम्मिलित

 फर्मों  द्वारा जनवरी-सितम्बर  १९५८ में  Yee  oye  बिजली  के  पंखों का  निर्माण za  |

 रेडियो

 1२१४०.  श्री  राम
 उष्ण

 क्या  QELS बाशणिज्यਂ कि  |  य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  लग जनवरी-सितम्बर  aus
 में  कि  ने  रेडियो  बनते  ?

 मूल  ग्रंप्रेजी में में



 an  aus  लिखित  उधर  BICK:)

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  विकास  विंग  की  सूची  में

 सम्मिलित  ait  ने  जनवरी-सितम्बर  geys  में  IY G2 000 ey  रेडियो  बनाये  ।

 आयात  व्यापार

 1२१४१.  श्री  पाणिग्रहण :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 पिछ्ले  तीन  मापों  में  भारत  के  आयात  व्यापार  की क्या  स्थिति  है  श्र

 उस  काल  में  हुए  आयात
 का  कुल  मुल्य  क्या  है

 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  तथा  पिछले  तीन

 ing मासों  का  उपलब्ध  व्यापार-ग्रामर  ग्रस्त  तथा  सितम्बर  श  ैकि ५  ys  का  है  ate  नीचे  दिया  जाता
 नै

 व  मूल्य  लाख  रुपयों

 मास  आयात  निर्यात  पुनः  व्यापार

 ग्रस्त निर्यात

 सहित

 जुलाई  gays  ६७८८  परे  १  49

 अगस्त  Reus  ५६५८  SRR  —  Re

 सितम्बर  geus  पुरू  ७  A y qo ? ै
 6?

 we

 राजघाट  पर

 1२१४२.  श्री  कुम्भार  :  कया  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 नई  दिल्‍ली  में  राजघाट  पर  गांधीजी  की  समाधि  प्र  रखी  हुई
 '

 दान  से  श्रबन  तक

 श्रमिक  वर्ष  कितना  धन  प्राप्त  हुम
 है  ;

 प्रत्येक वे  धन  किन-किन  पदों पर  व्यय  किया  गया  ;  कौर

 उसकी  तफ़सील  क्या  है  ?

 site  संभरण  मंत्री  क०  च०  :

 Fo  रा  पाई

 ey  Ys  AAR  y

 5,242

 PRY YY

 FEY CAYY  ५,  9¥o

 १०,१२८

 REYS—U  22,583  x
 ्

 Pa OC rent Bd  Bi  १३०  ३२  नें  पेसे

 rays  से  १४

 नवम्बर  श£  तक  'दं,₹७८  rad  नयें  पैसे
 ae  ee

 नल  जीमें



 Rowers  लिखित  १९  gas

 तथा  राजघाट  समाधि  2EX2  के  mate  गठित  राजघाट  समाधि

 समिति  ने  जो  समाधि  के  प्रबन्ध  क  लिए  उत्तरदायी  धन-पेटी  से  प्राप्त  धन  हरिजनों  के

 कार्य  के  लिए  हरिजन  सेवक  संघ  को  देने  का  निर्णय  किया  तथा  सरकार  ने  इसका  अनमों द््न |  किया  ।

 समिति  ने  fare  विवरणानुसार  संघ  को  धन  भेजा

 bo

 PERLE  २४,०००

 PEYE—YY  क  PR,ooc

 gey 4s  e.  RE, VES  "03

 28us  से

 अगस्त  g&ys  तक  )  ह क  e  कै  क  क  २६१३५

 इसके  Frans
 में

 ३.
 ०  ८  प्रात

 हारों
 तया  सवारी

 पर  व्यय
 किये  गये  ।

 विटामिन  एਂ  के  उत्पादन  की  योजना

 1२१४३.  श्री  | हू ५  प०  नायर :  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगें कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  झ्रायोग  को  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  सम्मिलन  के  लिए

 तत्कालीन  ट्रावनकोर-कोचीन  सरकार  से  झ्रागिया  घास  तेल  से  विटामिन  शादी  के  उत्पादन  की

 योजना  प्राप्त  हुई  थी  ;

 यदि  हां  तो  क्या  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकार  से  कहा  था  कि  वह  भारत  सरकार

 कौर  कुछ  स्विस  हितों  के  बीच  सहयोग  संबंधी  बातचीत  की  समाप्ति  तक  आगे  कार्यवाही  न  करे

 क्या  अन्त  में  विटामिन  ए  के  उत्पादन  की  योजनायें  की  अनुमति  मिल  गई  थी  तथा

 मेसर्स  वाल् टम्स  ग्रोवर  मे  सर्व  ग्लैक्सो  लेबोरेट्रीज़  को  लाइसेन्स  दिये  गये  थे  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  थे
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  )  से  feta  पंचवर्षीय

 योजना  बनाते  समय  तत्कालीन  ब्रावनकोर-कोचीन  सरकार  ने  श्रागिया  घास  तेल  से  रोनित

 तथा  भ्रमण  सुरभि  वर्ग  के  निर्माण  के  लिये  एक  निजी  फर्म  के  साथ  मिलकर  एक  कारखाना  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव  किया  था  ।  योजना  कई  दृष्टियों  से  भ्र पूर्ण  थी  ।  फिर  इस  योजना  के  देते  समय  श्रीगीता  घास

 तेल  से  ओनील  तथा  विटामिन  के  उत्पादन  के  लिए  देश  में  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के

 लिए  वाणिज्य  कौर  उद्योग  तथा  स्वीटी  लैंड  के  मैसर्स  हाफ मैन  ला  ऐसे  के  बीच  बातचीत  हो  रही  थी  |

 यह  बातें  चीत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किये  जानें  के  कारण  इस  बातचीत  को  पूरा  करना  उचित

 समझा  गया  एवं  यह  भी  उचित  समझा  गया  कि  उचित  रूप  से  इसके  उत्पादन  की  व्यवस्था  केन्द्रीय

 सरकार  पर  ही  छोड़  दी  जाये  ।  इन  परिस्थितियों  में  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव

 स्वीकृत  नहीं  किया  ।

 आरम्भ  में  भारत  सरकार  की  इच्छा  यह  थी  वह  भारत  में  प्रक्रिया  घास  तेल  से  विटामिन

 का  निर्माण  मेसर्स  हाफ मेन  ला  के  सहयोग  से  परन्तु  बाद  में  dad  हाफ मेन

 ला  ५  लि०  के  एकमात्र  एजेन्ट  मैक्स  लि०  ने  इस  निर्माण-कार्य  में  भाग  लेने

 का  प्रस्ताव  किया  तथा  भारत  सरकार  ने  इस  योजना  पर  विचार  किया  श्र  मैक्स  कस एच  प्रोडक्टस

 प्राइवेट  लि०  नामक  एक  नया  कारखाना  स्थापित  करन ेके  लिए  उद्योग  तथा
 बम्नणणणणाााायाााय  नत  वाम्ततफाफकानगतान  लि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विनियमन )
 9& qs  Ye inc.  के  भ्रन्तर्गत  एक  लाइसेन्स  दिया  ।  इस  मद  के  लिए  पर्याप्त

 प्रतिस्पर्धा  उत्पन्न  करने  की  ष्टि  से  मैसन  erat  लेबोरेट्रीज़  इण्डिया  लि०  जिन्होंने  एक

 वैसी  ही  योजना  प्रस्तुत  की  लाइसेन्स  दिया  गया

 आजकल  देश  में  प्रति वर्ष
 लाख  एम०  To rN  विटामिन  को  अनुमानित

 वार्षिक  लाइसेन्स  प्राप्त  क्षमता  १००  लाख मांग हूँ  तथा  इन  दो  फर्मों  में  से  प्रत्येक  की

 एम०  यह  विटामिन

 हिमाचल  प्रदेश  में
 श्रम  अधिनियम

 ९१४४.  श्री  दी०  च०  क्या  श्रम  ake  रोजगार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  हिमाचल  प्र  दा  में  कारखाना  न्यूनतम  watt  विनियम  तथा  अन्य

 श्रम  विधियां  ary

 यदि  तो  क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार ने  इन  अधिनियमों  के  झ्र  गन  नियम  बनाये
 2

 @

 यदि  तो  कयों  ?

 gam  उपमंत्री  श्राबिद  ह
 नकार ms (१)  कारखाना  अ्रधिनियम  2e¥a,  करमे कार  of  2823

 तथा  बागान  मजदूर  2842.0  के  नवीन  नियम  बनाये  हैं

 (२)  न्यूनतम  मजूरी  १९४८  मौर  मजूरी  भुगतान  fafa,  १९३६  के

 धीन  नियम  बनाये  जा  रहे  श्रे  कि  कार्यालय  के  रिकार्ड  am  में  नष्ट  हो  गये  ये  फिर

 बनाया  जा  रहे  हैं  ौर  तराशा है  कि  ara  ही  सूचनार्थ  प्रकाशित  किये  जायेंगे  |

 (३)  अन्य  श्रम  विधियों  के  ग्रीन  नियम
 ग्रा वश्य कता

 होते  पर  बनाये  जायेंगे  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 फिल्म  संस्था  तथा  फिल्म  उत्पादन  ब्यूरो  को  स्थापना

 ९१४४५.  श्री  ato  चल  कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री  ११  प्राप्त  28ua  क

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ३३  क  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  फिल्म

 संस्था  तथा  फिल्म  उत्पादन  ब्यूरो  की  स्थापना  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 1  सुचना  te  प्रसारण  मंत्री  arma  वित्त  ay  के  प्रारम्भ  तक

 संस्थायें  खोलने
 के  लिए

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 सोमा  घटनायें

 २१४६.  ली  दो०  च०  फार्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  १९  अगस्त  १९४५८  के  अ्रतारांकित

 प्रदान  संख्या  २५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 १६  waar  2exy  को  भारत में  रजाकारों  के  घुस  श्रानेक  बारें में  पाकिस्तान

 सरकार  को
 जो

 पत्र  भेजा  गया  था  क्या  उसका  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुआ  शौर

 मूल  अंग्रे जी  में
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 यदि  तो
 यर

 परिधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  जवाहरलाल  (#)  तथा

 पाकिस्तान  सरदार  का  उत्तर  श्रमी  प्राप्त  नहों

 AAT]  श्रमाणपत्र

 1२१४७.  श्री  दी०  चं०  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  हों
 करेगे

 2 ढाका  SI-S Fas FT  के  कार्यालय  में  4  सितम्बर  १९५८ के के  बोद  प्रतिजन

 के  लि  कितने  प्रार्थनापत्र  प्राप्त  ह्य  ह

 ute तब  से  इन  प्राणियों  में  से  कितनों  को  प्यार  जन  प्रमाणपत्र  दे  दिये  गये  हू

 यदि  प्रार्थनापत्र  एक  सास से  प्रतीक  समय  से  भ्र निश्चित  पड़े  तो  क्यों  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कायें  मंत्री
 जवाहरलाल

 न  से  १  सित

 से  ३१  ग्रक्तूबर  28YS  तक  की  जानकारी  उपलब्ध  कौर  वह  निम्न है  :

 प्रे (१)  दिय  प्रमाणपत्र

 oy (२)  रद  किय  गये  प्रार्थी  ताप

 एक  मास  स  श्रमिक  समय  स  अनिश्चित  पड़  प्रार्थनापत्र  १३६

 (४)  एक  मास  से  कम  समय  से  निश्चित  पड़े  प्रार्थनापत्र  १४६

 न  नक न  नाना गाना

 ३८५ कुल

 इन  प्रार्थनापत्रों  को  निबटाने  में  बिलम्ब  होने  के  मुख्य  कारण हैं  (१)  भेंट  के  लिए

 प्रार्थियों  का  न  कराना  ,  (२)  मांगे  कागजों /  प्रमाणपत्रों  की  श्र

 (३)  प्रार्वनापत्र-फार्मों  का  गलत  श्र  wal  भरा  जाना  जिसके  फलस्वरूप  त्रांग

 पत्र  व्यवहार  करना  पड़ा  |

 विद्रोही

 श्री  दी०  चं०  दार्मा
 eas

 सरदार  इकबाल  fag

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अक्तूबर  तथा  नवम्बर  2€us  में  कितने  नागा  विद्रोहियों  ने  men-

 सरपंच  किया

 उपरोक्त  काल  में  कितने  नागा  छोड़े  गये  ak

 —_—  oo
 sat  कितन  दास  प्राप्त  हए हूँ

 ?

 का एएएपएएएएपएएस्‍0स्‍स्‍एएएएएक्‍ एएए आवक आप्यस
 [Tat  प्रकरण
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 सितम्बर  अ्रक्तबर  नवम्बर

 2eus  28S  Ieys

 v  पे  yo

 जन्य  शाप  वाक्य

 ax  Ze  ao

 राष्ट्रपति टीटो  की  भारत  यात्रा

 श्री  दी०  ठ  शर्मा
 1२१४६

 श्री  रघनाथ  सिह

 क्या  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि

 क्या  यह  सच है दे  कि  योगोस्तेविया  के  राष्ट्रपति  टीटो  १९४५८  में  भारत  प्राय  गे

 और

 यदि  तो  वह  भारत  किस  ada  को  ग्रा यं गे ?

 प्रधान  मंत्रो  तथा  वैदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  तथा

 काश  हैं
 कि  या  के  राष्ट्रपति  टीटो  १३  से  २०  @RXE  तक  भारत  को  यात्रा

 करेंगे  ।

 तटीय  पंचवर्षीय  योजना

 do  चं०  शर्मा

 |  श्री  राम  कृष्ण
 |  att  विसल घोष

 lait  जाधव  :

 ग  २१५०.  {  श्री  ही०  नाठ  मकर्जों की :

 |  श्री  हरविन्द  घोषाल
 :

 |  श्रीमती  इला  पाल चौ धरों  :

 सूप कार

 कया
 योजना  मंत्री  १२  c&  LG N  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ११८६  के  उतर  के  संबंध

 में यह  बताने  की  कृपा क  गे  कि  तीय  पंचवर्षीय  योजना  के  निर्माण  के  बारे में  अब  तक  ay

 कितनी  प्रगति  हुई है
 ?

 श्रम  श्योर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ना०

 अधिक  कार्यकारी  दलों  की  स्थापना  की  जा  रहा  ह  एवं  मूलभूत  नीतियों  तथा  संशोधनों  '  को

 गतिशील  बनाने  संबंधी  seal  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 नमने  के  तौर  पर  जनगणना

 1२१५१.  श्री  दी०  चे  फार्मा
 :  क्या  प्रधान  मंत्री  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 प्रतिवर्ष  मा  शरीर  ग्रन्थ  के  बाच  PELE  के  प्रारम्भ  से  देश  में  जनसंख्या  की  बढ़ती

 और  प्रजनन  का  निश्चय  करने  के  faq  नमते  के  तौर  पर  जनगणना  करने  के  वारे  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई
 रोक  ae.  लएएनलनआल

 मल  अंग्रेजी  में
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 PEXS  में  सर्वे  करने के  लिपे  कौन-कौन  से  स्थान  च

 प्रधान  मंत्री  तथा  व  दैनिक-कार्य  मंत्रो  जवाहरलाल  :  प्रौढ़  (2)  इस

 प्रस्ताव  पर  हाल ही  में
 भारत

 के  महा  पंजीयक
 द्वारा  राज्य

 सांख्यिकी  ब्यूरो  क  निदेशकों

 राष्टीय  मना  sae  के  प्राधिकारियों  तथा  कैबिनेट  के  अवैतनिक  सांख्यिकी  परामर्शदाता

 स  चर्चा  की  गई  थी  किन्तु  इस  बारे  में  प्रभी तक  कोई  दू  awe  नहीं  किया  गया  है  ।

 (२)  नमूने  के  र पर  ates  जनगणना  के  प्रस्ताव  के  अलावा  राष्ट्रीय  नमूना

 सवाल  ने  eyo से  gExE  तक  १४वीं  बार  अपनो  प्रम  तालिका  के

 रूप  में  PRY CHR S  तक  जन्म  अर  सत्य  संबंधी  आंकड़ों  का  सं कल्लन  किया है

 इससे  यह  पता  लगेगा  कि  इसे  तरीके  के  द्वारा  जनसंख्या  में  वृद्धि  का  अनुमान  किस  प्रकार
 बताया  जा  सकता है  |  य॑  झांक  सम्पूर्ण  भारत  से  चने  गये  २,४००  गांवों  में से  एकत्र  किये

 जायेंगे ।

 कच्चे  रबड़  का  आयात  शोर  निर्यात

 RW  पदम  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 भारत  प्रति  वर्ष  कितने  कच्चे  रबड़  का  आयात  करता  हूँ  शौर  कितना  निर्वात  करता  है

 प्रतिवर्ष  कितनी  कीमत की  रबड़  से  बनी  बाहर से  मंगाई  जाती हें  तथा  कितन
 की  बाहर  भेजी  जाती ह  ;  कौर

 इस अ्रायात  को  बन्द  करने  क  लिये  भारत  ने  क्या  उपाय  किये  ह  तथा  इसी
 कब  तक  सफलता  श्रान्त

 हो
 जायेगी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  से  (  एक  विवरण

 नत्थी  हूँ  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  229]

 महंगाई  WAT

 1२१५३.  श्री  Ao  ब०  faze  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  छुपा

 कि

 क्या
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  मजदूरों  भ्रौर

 कर्मचारियों
 के  मूल  वेतन  में  महंगाई  भत्ता

 frat  देने  के  प्रशन  पर  सरकार ने  विचार  किया  है  ;

 यदि  नहीं  at  उसके  क्या  कारण हूं  ?

 पश्म  उपमंत्री प्राचीन  जी  ati  द्वितीय  पंच  योजना ने  इस  मामले

 पर  पूर्णरूप  से  विचार  करने के
 लिये  कुछ

 पुछताछ
 करने  की  सिफारिश  की हूँ  इस  सिफारिश

 के  अनसार  निम्न  जांच-पड़ताल  पर  हें

 १)  मजूरी  संबंधी  ates  ।

 (२)  उपभोक्ता  मूल्य  देदानांक  के  संकलन  लिये  पारिवारिक  श्रेय-ब्रिक  जांच
 पड़ताल

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता ।
 ———

 मल  aaa  में



 शुक्तचार, झ  १९  १९५८  लिखित  उतर  इरादे

 श्रम  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 1९१४४.  श्री  राम  कृष्ण :  कया  श्रम  झर  रोजगार  मंत्री  ११  Fe4s  के  ग्र तारांकित

 संख्या  ५०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९५८  में  हुये  श्रम  .  मंत्रियों  के  पन्द्रहवें  सम्मेलन  में  जो  निष्कर्ष

 गये  उनकी  जांच  कर  ली  गई  ak

 यदि  तो  उस  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला ?

 fora  उपमंत्री  आबिद  :  जी

 इनमें से  वे  निर्णय  जो  राज्य  भारत  सरकार  नियोजकों

 तथा  मजूरों  के  संगठनों  द्वारा  लागू  किये  जाने  हें  उन्हें  कार्यवाही  करने  हेतु  उनके  पास  भेज

 दिये  गये  हैं  ।

 प्रौद्योगिक  संबंधोंਂ  के  अधीन  मुख्य  fara  न्यायाधिकरण ों  के  पंचाट  का  विश्लेषण

 करने  के  लिये  उपयुक्त  शिकायत  संबंधी  मूल्यांकन  कार्य  तथा  अधिक  प्रभावी

 ढंग  हादिसे  कार्यान्वित  करने  के  बारे में  हें  ।  नमूने  की  शिकायत  संबंधी  प्रक्रिया  तैयार  कर  ली

 गई ह  तथा  सभी  संबंधित  पक्षों  को  भेज  दी  गई  है  ।

 aaa  राज्य  बीमा  निगम  योजना  के  शरीन  पहलें  से  ही  प्रसूति  लाभ

 की  दर  बढ़ाने  का  निश्चय  किया है  ।  इस  योजन  के  अधीन  चिकित्सा  संबंधी  लाभ

 पंजाब  श्रीर  ग्रासिम  के  कुछ  क्षेत्रों  के  परिवारों  के  भी  बढ़ा  दिये

 गये  हें  ।

 राज्य  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह  निर्माण  योजना  के  अ्रधीन  नियोजकों  के  लिये

 ऋण  की  मात्रा  ३७'/,  प्रतिशत  से  बढ़ा  कर  ५०  शत  कर  देने  की  सिफारिश  स्वीकार

 करली  श्रव्य  सिफ़ारिशों के  बारे में  भी  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  आवंटन

 संबंधी  नियमों  में  उदारता  बरतने  संबंधी  उन  नियोजकों  को  art  कर  में  कुछ

 सहायता  देने  जो  मकान  आदि  बनवा  रहे  विचाराधीन  है ं।

 पंजाब  और  मद्रास  राज्यों  के  लिये  छोटे  रहमान  के  उद्योग

 २१५४४.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पंजाब  भ्र ौर  मद्रास  राज्यो ंके  लिये  जिस  अत्यावश्यक

 माल  की  आवश्यकता  होती हैं  उसके  आयात  के
 संबंध  में  कोटा  में  उदारता  बरतने  का

 fasay  किया  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  हटाने  का  विचार

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी  नहीं  ।

 sat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 एएए

 मूल  अंग्रेजी  में
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 हैदराबाद  मसें  नाभिकीय  गवेषणा  संस्था

 1२१५६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  धान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  हैदराबाद  साइन्स  सोसाइटी  के  पास से  setae  में  एक

 नाभिकीय  Tag  संस्था  को  स्थापना  करने  की  योजना  पर  सहमति  देने  के  लिये  कोई

 अभ्यावेदन  प्राप्त  है  कौर

 यदि  तो  क्या  योजना  पर  सहमति  दे  दो  गई  है  ?

 मंत्री  तथा  बददिल-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :

 TITAT
 अणुशक्ति  विभाग  प्रस्तावित  संस्था  को  सह  चिता  देन ेके  प्रश्न  पर  विचार

 करेंगी  यदि  वह  उस्मानिया  विश्वविद्यालय  से  मिला  दी  जाये  ।  उस्मानिया

 से  इस  प्रकार  के  एक  श्राइवासन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 बकरों के  बाल

 1२१४७.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्यान  म दो  ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्यायहू  सच
 हूँ

 कि  निर्यात  की  वस्तुओं  में  बकरी  के  बालों
 का

 काफी  अच्छा  स्थान

 है  श्योर  उसकी  बहुत  मांग

 ड यदि  तो  उसके  निर्वात  में  af  करने  के  लिये  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की

 गई

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  बालों  का  निर्यात

 आ्रौरਂ

 4  किन-किन  देशों
 में

 उसका  निर्यात  किया  गया

 तथा  उद्योग
 मंत्री  लालबहादुर  :  विदेशों में  बकरी  के  बालों

 की  मांग में  धीरे-धीरे  कमी  दिखाई  दे  रही हूं  ।

 एक  विवरण  नीचे  दिया
 गया  है  ।

 विवरण

 (१)  निर्यात  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  करने से  ga  and  क  बालों  का  श्रीनिवास

 रूप  से  वर्गीकरण  करने  की  योजना

 (२)  बकरी  के  बालों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  जिस  कार्यवाही  की
 or  उसका  ब्यौरा  चमड़ा  निर्वात  संबद्ध  परिषद्‌  द्वारा  तैयार  किया  जा  रहा हैं  |

 (3)  विदेशों  में  हुई  सभी  प्रदर्शनियों  तथा  उन  श्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  जिनमें

 भाग  नेता  वकरी  के  बालों  का  प्रदर्शन  थ्या  जाता है  ।

 (¥)  यह  ard  अनेक  देशों  से  किये  गये  व्यापार  करारों  की  निर्यात  झन  में  शामिल
 कर  दी  गई  है  ।

 (५)  कालीन
 उद्योग

 तथा  कालीनों  के  निर्यात  को  सहायता  कौर  बढ़ावा  देने  के  लिये  एक
 अन्त  राज्यीय  संयुक्त  कालोनी  उद्योग  मंत्रणा  as  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 ——

 मूल  wast  में



 re  १९५८  लिखित  उत्तर  Foy

 अप्रैल  १६४५८  से  १९५८  में  १२,  ६३,९७२  पाउण्ड  बकरी  क॑  बालों

 का  निर्यात  किया  गया  |

 परिश्रमी

 अमरीका  तथा  आस्ट्रेलिया  ।

 २१४५८.  श्री  बिमल  घोष  :  क्या  वाणिज्य  एच्  चक पय पच नथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  जापान  ने  स्थानीय  मुद्रा  में  भुगतान  स्वीकार  करके  भ्र विकसित  देशों

 के  वस्त्र  निर्यात  को  बढ़ावा  देन ेके  लिये  एक  रोजना  ढूंढ़  निकाली  शआर

 इस  योजना  के  चालू  हो  जाने  से  हमारे  वस्त्र  उद्योग  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा

 तभी  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने का
 विचार

 है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लालबहादुर  शास्त्री  )  सरकार  को  ऐसी  किसी

 योजना  के  बारे में  पता  नहीं हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 मशीनी  श्रौजार

 २१४५६.  श्री  राम  कृष्ण  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न्या  यहं  सच  है  कि  चालू  वर्ष
 के  प्रथमाद्ध  में  मशीनी  ज़ार  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 हुई  अर

 यदि  तो  कहां  तक ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी  हा ं।

 १९५७  में  छः  मास  के  औसत  उत्पादन  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  प्रथमार्ध

 मशीन  श्रौजार  के  उत्पादन
 में

 लगभग  ६०  प्रतिशत  वृद्धि  हुई है  यह  राशि  2° 2

 करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  e° ey  करोड़  रुपये  हो  गई

 सीमेंट  उत्पादन

 1२१६०.  श्री  रास  कृष्ण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  वर्ष  के  प्रथमार्ध  में  सीमेंट  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई
 और

 यदि  हां  तो  कितनी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी  हां  ।

 १९५७  के
 प्रथमार्ध  में  २६,७६,१९४५ टन  कुल  उत्पादन  की  तुलना में  इस  वर्ष  उसी

 काल
 में

 ३ २,२१६  प्यार
 टन

 उत्पादन
 |  इस  प्रकार  कुल  वृद्धि  ५,५०,६७० टन  हुई  है ना

 faa  अंग्रेजी  में
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 गांधी  के  सिद्धान्तों का  प्रसार

 २१६१.  श्री  विभूति fret  कर  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  गांधी  जो  द्वारा  समय-समय  पर  बताये  गये  श्रमिक

 तथा  नैतिक  सिद्धान्तों  क  प्रसार  के  लिये  कोई  ्  योजना  बना  रही  हैं  गर

 यदि  तो  वह  क्या है  ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्री  are
 इस  प्रकार  की  कोई

 aa  साधारण  योजना  फिलहाल  विचाराधीन  नहीं है  ।  सरकार  द्वारा  गांधी  जी  के  सामाजिक

 अधिक  तथा  नैतिक  सिद्धान्तों  के  प्रचार  के  लिये  उठायें गये  कदमों  का  एक  विवरण  लोक-सभा

 की  मेज़  पर
 रखा

 जा  रहा है  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १२८]

 कच्चे  क्रोम  का  निर्यात

 1२१६२.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कपा  च ७
 कि

 क्या  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  प्राइवेट  )  लिमिटेड  चीन को  कच्चे

 क्रोम
 का

 निर्यात  किया  ate

 यदि  तो  अब  तक  कितने  क्रोम क क
 नट
 |  ह निर्यात  किया गया  है

 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी

 ६,५२३ टन  ।

 लौह  भ्रामक का  निर्यात

 1२१६३.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  का  विच  १९४५८  में  इटली  को

 १,६०,००० टन  लौट  निर्यात  करने  का  ak

 यदि  तो  wa  तक  इटली  को  कितना  निर्यात  किया  गया है

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  exe q  १४

 ENE  तक  राज्य
 व्यापार  निगम  ने  इटली

 को  १,६०,;
 ०००

 टन  लौह  अ्रयस्क  बेचा

 खरीदने  वालों  को  20,000  टन  मात्रा
 बढ़ा  देने  का  विकल्प  प्राप्त  था  जो  तभी  तक  लाग

 नहीं  किया गया  है

 8, 2,000  तन  पहले  ही  जहाज  से
 भेजा  जा  चुका  ह  तथा

 शेष  के  लिये  जहाज
 से  भेजने  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।

 ne

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 शिमला  में  खाली  सरकारी  इमारतें

 1२१६४. शी  चुन्नी
 लाल  :

 क्या
 श्रीवास  ake  संभरण  मंत्री यह  sat  की

 करेंगे  कि  :

 शिमला  में  कितनी  श्र  कुल  कितने  मूल्य  की  सरकारी  इमारतें  खाली  पड़ी

 हुई  atk

 क्या  इन  खाली  इमारतों  के  सर्वोत्तम  उपयोग  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन है  ?

 श्रावास  site  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  ६६  रहने  वाले  एककों

 के  भ्र लावा  जो  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिये  भ्रावंटित  करने का  विचार  जिनके  लिये

 इस  समय  कोई  मांग  नहीं  शिमला में  केन्द्रीय  सरकार  की  कार्यालय  अथवा  रहने  वाली  कोई

 भी  इमारत  खाली  नहीं  पड़ी  है  ।  उपलब्ध  जानकारी के  marae  ६६  खाली  एककों

 का  पुस्त  जो  शिमला  में  दूर  की  बस्तियों  में  स्थापित  क्वाटर  लगभग  ¥2,000

 रुपये है  |

 यथासम्भव  उन्हें  afer से  अधिक  भरने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा हैं  ।  शेष

 एककों  का  उपयोग  उन  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  के  लिये  करने  का  जो  राज्य  सरकार  के

 कार्यालय  चंडीगढ़  स्थानान्तरित  करन ेसे  शिमला  भेजें  जायेंगे  तथा  कार्यालयों  at  जो  जगह

 खाली  होगी  बह  भी  उन्हें  दे  दी  जायेगी ।

 कासम  feats  दफ्तर

 1२१६५.  श्री  पांगरकर  :  कया  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९४५८  में  देश के  विभिन्न  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पंजीबद्ध  लोगों  की  संख्या में

 बृद्धि  हो  गई  हे  ;  कौर

 यदि  तो  कितनी ?

 श्रम  sort  आबिद  :  जी  हां  ।

 १  से  ३१  gauss  TH  XR, FR, RVO  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 त्रिपुरा  सें

 1२१६६.  श्री  प्ररविन्द  घोषाल  :  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काये मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  १९५७  में  त्रिपुरा में
 विस्थापित  व्यवितयों  को  रोज़गार  देने  के  लिये

 हि संविदा  डिवीजन  नाम की  कोई  योजना  आरम्भ  की  गई  अर

 यदि  तो  कितनी  राशि  भ्रावंटित  की  गई  थी  ate  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 तथा  2eXS we oe  तक  कितने  विस्थापित
 लोगों  को

 परा  काम  मिला  ?
 nel

 प्रंग्रेजी  में
 312  (A)  1.  5
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 तथा  श्रल्यसंख्यक-कार्ये  मंत्री  मेहर  चन्द  :
 जी  हां  ।

 १०७६  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  गई  २३६५  लाख  रुपये  व्यय  किये

 गय
 ~

 |  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  काम  मिला  ag  संख्या  समय-समय  पर  बदलती  रहती

 नि

 लोदी  नई  दिल्‍ली  मं  नकली  झील

 1२१६७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :
 क्यां  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री यह

 बताने

 की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोदी
 नई  दिल्‍ली  में  कोई  नकली  शील  बनवाने  का  विचार

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या है  ;  कौर

 उस  कितनी  लागत  लगेगी  ?

 श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  दिल्‍ली  में  २०-२१

 १९५८  को  हुई  ग्र भूत परब  वर्षा के  कारण  तथा  कुछ  इमारतों  में  बाढ़  श्री  जाने
 ्र  उन्हें

 हानि  पहुंचने  के  कारण  प्रधानमंत्री  द्वारा  दिल्‍ली  में  इसी  प्रकार
 के

 संकटों
 से

 बचने
 के  उपायों  की

 योजना  बनाने  के  लिये  एक  समिति  बनाई गई  समिति  की  एक  बैठक  में  यह  सुझाव  दिया

 गंगा  था  कि  लोदी  गार्डन  में  एक  नकली  झील  बना  दी  जाये  ।  प्रमुख  समिति  द्वारा  बनाई  गई  एक

 उपसमिति  ने  इस  सुझाव  की  जांच  की  शोर  उसे  dua  नहीं  बताया  क्योंकि  आशंका  यह  थी  कि

 नकली  झील से  भूमिगत  जल  कौर  ऊपर  उठ  जायेगा  तथा  हो  सकता है  कि  गर्मियों  में  पर्याप्त

 जल  न  मिल  सके  ।

 और  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 सुन्दरबन  क्षेत्र  में  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 1२१६८.  श्री  हेम  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 n  क्या  सरकार
 ने  सुन्दर  वन  क्षेत्र  का  भूमि  विकास  हो  जाये  तो  उसमें  wa  जो

 of व्रम  बंगाल  के  शिविरों  में  पूर्वी  बंगाल से  जाये  विस्थापित  व्यक्ति  रहते  उन्हें  बसाने  की

 सम्भाव्यता  पर  विचार  किया  xix

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  योजना  को  प्रभावी  बनाने  के  मार्ग  में  कौन  से
 कारक  बाधक  हू ँ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहरचन्द  :  ae  (@)  पूर्वी
 पाकिस्तान  से  जाये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  |  न्दरवन  क्षेत्र  का  उपयोग  करने  की
 सम्भाव्यता  पर

 विचार  किया  गया  इस  कार्य  के  लिये  हेरोभंगा  वत  खण्ड में  पुनः  प्राप्त  के  गई

 भूमि  पर  प्रयोगात्मक  योजना  की  जांच  की  जा  रही है  ।
 क ———  एएए

 मूल  dist  में
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 उत्तर  प्रदेश  में  रेजिन  व  तारपीन  का

 २१६८.  श्री  भक्त  दंदान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  रेजिन  व  तारपीन  के  उद्योग  के  शौर

 विकास
 के  जो  उसके  ढारा  गत  कई वर्षों से  चलाया  जा  रहा  कुछ  योजनायें  बनायीं

 यदि  हां  तो  क्या  उन  योजनाओं  के  व्यौरे  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 कौर

 इस  सम्बध  में  अ्रनुदान  अथवा  ऋण  देने के  बारे में  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा

 की  जाने  वाला  हैँ  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  से
 एक

 विवरण

 | नीचे  गया

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  न  उस  राज्य  में  रेजिन  भ्र ौर  तारपोन  के  उद्योग  के  विकास  के  लिय  कोई

 योजना  नहों  बनायी  है  ।  लेकिन  दि  इंडियन  टरपैन्टाइन  एण्ड  रेजिन क
 ०  लि  ०,  पो ०  श्री

 जिसमें  राज्य  सरकार  के  ८२  प्रतिशत  हिस्से  ग्लानि  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  की  सोच  रही

 हैं  जिस  पर  ११  रू०  लागत  का  अनुमान  है  ।  पोलियो  रेजिन  तैयार  करने  की  कारखाने

 की  आसमान  क्षमता  2,190,000  मन  वार्षिक  है  कौर  उसका  विस्तार  होनें  के  बाद  यह  बढ़कर  नवंरग

 ¥,¥o,000  मन  प्रति  वर्ष  हो  जायगा  |  प्रभी  तक  इस  कम्पनी  ने  राज्य  सरकार  से  यह  विस्तार  कांयं

 करन  के  लिये  झा  या  अनुदान  देने  को  नहीं  कहा  है  ।

 जमशेदपुर
 की

 कोखा  खानों  में  यूरेनियम  निक्षेप

 1२१७०.  श्री  ् 'रघनायथ चव्य  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 जमशेदपुर  के  निकट  कोरवा  खान  में  बुदागड़ा  गांव  में  यूरेनियम  निक्षेपों  का  पता  लगाया  गया  है  ?

 frat  मंत्री  तथा  -
 वं  दैनिक-कराये  मंत्री  जवाहरलाल  के  निकट

 कारवा  खान  म  बु दा गड़ा  गांव  के  नाम  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारों  नहीं  है  ।  उत्तर  क्षेत्र

 में  माछीवाड़ा  नामक  एक  गांव  है  जिसमें  कच्चे  यूरेनियम  के  निक्षेप  का  पता  लगाया  गया

 जामसर  जिप्सम  बीकानेर

 २१७१.  श्री  प०  ला०  बारुपाल  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जामसर  जिप्सम  खान  बीकानेर  में  दिनों  द्वारा  खनन  कायम  होने

 के  परिणामस्वरूप  कई  मजदूर  वहां  से  निकाल  दिये  गये  हूं  ;  शौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  पिछले  ५  वर्षों  में  कम्पनी  में

 कितने  मजदूर  नौकर  थे  पौर  wa  कितने  काम  कर  रहेगें  ?

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  (२)  जौ  नहीं  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  में  नियुक्त  मज़दूरों  की  श्री सत  संख्या  :--

 2ey3  १०६६

 gee  Rokk

 १०८३ १६५५

 2 ov ४ १९५६

 2&9  १९३७

 इस  समय  जो  मज़दूर  काम  कर  रहें  उनकी  औसत  संख्या  :--

 Fo-E—US  तक  के  पहले  )  '  .  9Q

 ११-१२  -¥  €  ४१

 ह
 में  भूमि  का  झा वंदन

 BWR  श्री  प०  ला०  बारूपाल  :
 क्या  पुनर्वास तथा  श्री  पंजीयक-कार्य  मंत्री  यह  बतागे  की  कपा

 करेंगे  कि

 had
 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  नें  राजस्थान  राज्य  सरकार  से  राजस्थान  के

 ay  गंगानगर  जिले  को  रायसिंह  नगर  तहसील  में  कई  हजार  एकड  भूमि  खरीदी थी  ग्रोवर  वह  भूमि

 बहावलपुर  तथा  काश्मीर  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दी  गयी  थी  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  व्यक्तियों  को  अर
 को

 तक  भूमि  का  कब्जा  नहीं  दिया  गया
 सिर

 कितने  व्यक्तियों  को  कमी  अत्र  भो  पानीपत  व्यक्तियों  के  श्रमिक  में  है  जिस  पर  वे

 गैर-कानूनी  तौर  से  काश्त  कर  रहे  हूँ  ?

 पुर्नवास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री
 मेहर  चन्द

 :  जो  नहीं  ।  राजस्थान

 से  सम जा  | डस्ट्रीव्यट्री  गंगा  नहर  को  ठीक  करने  के  लिये  भारत  सरकार  नें  सन्‌  १९४५१  में  राज्य
 QUIT  को  ?१  ५०  लाख  रुपये  कज  दिये  थे  |  यह  फैसला  gal  था  कि  राज्य  सरकार इस  क  बदले

 में  इस  नहर  से  सींची  जाने  ग्लानि  १०,०००  एक  जमीन  काश्मीर  तथा  सिन्ध  के  शरणार्थी
 परिवारों  शौर  हरिजन  शरणार्थियों  को  बसाने  के  लिये  देगी  |

 सध  परिवारों  को  जिन्हें  कि  जमीनें  एलाट  हुई  अलाटमेंट  के  समय  कब्जे  दिये
 गये थे

 /
 (  उन  परिवारों  में  से  १०४  परिवार  जिन्हें  कि  जमीनें  एलाट  हुई  भ्र पनी  जमीनें  छोड़

 कर  चले  गये  ।  ७८  परिवारों  को  दी  ग  यो  जमो नें  नाजायज  तोर  पर  कब्जा  करने  वाले  लोगों  के  पास  हैं  ।
 राज्य  सरकार  ने  इन  नाजायज  तौर  पर  कब्जा  करने  वाले  लोगों  को  निकालने  के  लिये  नोटिस
 ह 2  इ ज्  eos va  इन  नोटिसों  की  अवधि  के  खत्म  होते  के  बाद  राज्य  SATS  अराग  कार्यवाही  करेगी  ।
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 निष्क्रिय  सम्पति  का  आवंटन

 1२९७३.  शो  ata  सिह  भदौरिया  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंर्यक-का्यं  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग  कि  :

 एसी  निष्क्रांत  सम्पत्ति  के  आवंटन  के  बारे  में  कया  प्रक्रिया  है  बारे  में  वैकल्पिक

 ara  देने  के  लिये  न्यायिक  वादे  किये  गये  है  ;  ग्रोवर

 च् कि एप  कितने  मामले  कभी  लम्बित  हूँ  ?

 गपुतर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :
 जहां  तक  हमें  पता

 बैं कल् पिक  rare  के  लिये  कोई  भी  न्यायिक  वादा  नहीं  किया
 गया  हैं  ।  यदि  कोई  मामला  विशेष

 ष  बताया
 जाय  तो  हम  उसकी

 जांच
 करेंगे  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 स्थानीय  बिकास  निर्माण  कार्य

 1२१७४.  श्री  ल०  घ्प्र्चौ  सिह  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  PEYG—-¥S  में  मणिपुर  को  नीय  विकास  निर्माण  सम्बन्धी

 कार्यक्रम  के  लिये  ७५  लाख  रुपये  की  आवंटित  रानी  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका

 सनौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  !

 किम  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  सता०  सिर  )
 :  मनीपुर

 प्रशासन  को  स्थानीय  निर्माण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  लिये  RKO-—¥S  में  od  लाख  रुपय  नहीं  अपितु

 ७६,०००  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  थी  ।  उस  आवंटन  में  से  मणिपुर  प्रशासन  ने  Yo, ou

 रुपये  व्यय  करने  का  समाचार  दिया  z  |

 उपयुक्त  स्थानीय  सहयोग  देने  में  लोगों  की  श्रसमथंता  ।

 उद्योग सुगंधि  वबाल  aa  इत्र

 1२१७५.  श्री  गणपति  रास  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे

 क्या  जौनपुर  प्रदेश  )
 के  सुगंधि  वाले  तेल  तथा  इत्र  उद्योग  के  विकास  के  लियें

 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया है  ;  कौर

 क्या  सुगंधि  ate  सुगंघियुक्त  तेलों  में  प्रयोग  करने  का  कोई  विचार  है  ate  यदि  ऐसा

 है  तो  एसे  प्रयोगों  के  लिये  कौन-कौन  से  स्थान  चुरे  गये  हें  ?

 पं वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से  एक  विवरण

 नीच  दिया  गया  है  ।

 मूल  Hast  में
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 विवरण

 ate  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  उस  राज्य
 में  सार  भूत

 तेल

 उद्योग  की  विकास  सम्बन्धी  योजना  के  लिए  SEX RK  ग्रोवर  PEXV—-US  के  क्रमशः  १२,३२४

 रुपये  शर  R¥,000  रुपये  की  राशि  मंजूर  की  जिसमें  जमा  दपुर.केग्द्र  भी  शामिल  हूं  ।  उद्योग

 अ्रघिनियम  विनियमों  को  राज्य  सहायता  के  अ्रन्तगंत  छोटे  पैमाने  के  प्रौद्योगिक  एककों  में  वित  रण

 के  लिये  ७४.  ५०  लाख  रुपये  की  एकम  राशि  के  अलावा  उतर  प्रदेश  की  सरकार  को  PEXT-AY

 झर  PEXW-US  में  gE. SK  लाख  पये  की  राशि  मंजूर  की  गई  यी  ।  वितरण
 का

 ब्यौरा

 भारत  सरकार  को  पता  नहीं  है  ।

 (7)  जौनपुर  में  aia  के  पौदों  को  उपयुक्त  खाद  दी  गई  है  जिसमें  विभिन्न  प्रकार  की

 खाद  जैसे  प्र मोनि यम  सुपरफास  पोटाश  नाइट्रेट  शर  नीम  की  खली  का  उपयोग  कई

 उत्पादकों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  अर  फूलों  की  पैदावार  पर  उनके  प्रभाव  का  झ्र'घ्ययन  करने के
 लिये  ०  एकत्र  किये  जा  कुछ  पक्षों  ने  सुगंबीवाले  नये  पौदों  जैसे  लेमनग्रास

 कौर  wale  उमेससीना  की  खेती  रूप  से  प्रयोग  के  रूप  में  प्रारम्भ  की  है  ।  प्रशिक्षण  करायें

 आरम्भ  कर  दी  गई  हैं  तथा  छात्रों  को  सारभूत  तेल  बनाने  कौर  सत  निकालने  में  प्रशिक्षण  दिया  जा

 रहा है  ।

 कृषि  के  लिय  मशीनें

 1२१७६.  पंडित  का  ato  तिवारी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आस्ट्रेलिया  में  क  सी  मशीन  का  आ्राविष्कार  गया  है  जिसे

 से  कृषि  उत्पादन  बढ़ाया जा  सकता  है  ;

 क्या  सरकार  ने  गत  ae  सितम्बर  मे  ग्रास्ट्रेलिया  के  इंजीनियर  श्री  जैक  जी०  बिल  के

 साथ  इस  मशीन के  बारे  में  बात  चीत  की  थी  ;  कौर

 यदि  तो  भारत में  इस  मशीन  के  प्रयोग  की संभावनायें  हूँ  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  बहादुर  ames):  शौर  (a)  हाल  ही  में  जब

 श्री  बिल  भारत  aa  थे  तब  उन्होंने  स्प्रिंकलर  सिंचाई  उपकरण  का  भारत  में  निर्माण  करने  के  लिये

 आस्ट्रेलिया  की  दो  फर्मों
 से  जानकारी  करने  के  था

 ।
 इस  सम्बन्ध में  एक  भारतीय

 फर्म  से  प्रस्थापना  प्राप्त  हुई है
 प्रौढ़

 सरकार  उसका  परीक्षण कर  रही  है  |

 यह  उपकरण उन  क्षेत्रों  के  लिये  विशेष  रूप  उपयोगी  है  जहां  पानी  की  कमी

 जहां  जमीन  ऊंची  नीची  हो  कौर  मिट्टी  नरम  हो  ।

 बताया  किराया  की  बसूली

 1२१७७.  श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :
 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  बकाया  किराये  को  aga  के  लिये  १९४७  में  एस्टेट  प्राचीन

 में  एरियर रेंट  गरुप  नियुक्त किये  गये  थे  ;
 हम

 मूल  aia  में
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 यदि  तो  १९५१  से  १९५८  तक  प्रत्येक वर्ष  उन्होंने  कितना  कार्य  किया  ;

 १९११  में  सरकारी  भ्र  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  की  बकाया  किराये  की  कुल

 कितनी  थी  १९४८  में  कितनी है  ?

 आवास  और  संभरण  मंत्री  ब्र  च०  :  जी  हां  ।

 को  बकाया  किराया
 ३०

 CY  लाख  रुपये  था
 ।  बाद  के  वर्षों  में

 निर्धारित

 किये  गये  किराये  कौर  वसूल  किये  गये  किराये  की  राशियों  को  छोड़  प्रत्येक  वर्ष  जो  वसूली  हुई

 me  खींच

 बधाई  म  हैं

 राशि

 लाख  रुपये

 PE¥Q—UR  ्र

 PEXR—¥Z  द  ३६

 PENR-UY  ae

 PEYV—KY  g  रहै

 ण्य ow G Gat G7  g

 PEYK—KY

 १९  AV—4S  |  \go

 ही I—W—UG  से  ३०-  cays  तक

 कुल  शुद 0.०
 सिलगा

 प्रभी  लगभग  २  .  ४५  लाख  रुपये  बकाया  हैं  ।

 (7)  १६५१  कों  किराये  की  कुल  ३०  .  od  लाख  रुपये  की  बकाया  राशि  का  वर्गानुसार
 ब्योरा  उपलब्ध  नहीं  १  HATA,  १६५८  को  जो  राशि  saa  थी  उसका  ब्योरा  यह  है

 :--

 लाख  रुपये

 सरकारी  कर्मचारी  28.538

 सरकारी  विभाग  ३.८२

 गैर-सरकारी

 संस्थायें  XY. oo x0
 भ्रमण  अर्थात्‌  विदेशी

 संसद्‌  सदस्य

 श्रेणीकृत  रूप  से

 रहने  वाले  vo

 83.0  प्

 eee
 ist  में
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 किराया  बकाया  जो  कि  अ्रधिकतर  कागजाती  ही  के  कारण  ale  उनकी  वसुली  के

 लिये  की  गई  विद्वेष  कार्यवाही  १६  १९५८  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  १६३७  के  उत्तर  में

 बताई गई  है  ।

 झांघ्र  प्रदेश  में  नये  औद्योगिक  एकक

 ९१७६८.  शी  रामी  रेडी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 पंचवर्षीय  योजना  में  श्रीनगर  प्रदेश  में  नये  श्रौद्योगिक  एककों  की  स्थापना

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  राशि  स्वागत  की  ;  कौर

 क्या  |
 इस  योजना  अवधि  में  जो  श्रौद्योगिक  एकक  स्थापित  किये  जायेंगे  उसके  नाम

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  ate  जानकारी

 एक्ने  की  जा  रही  शर  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 की  faat  के  लिये  moa  लाइसेंस

 कि  ARE
 श्र  andr  अवस्थी  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५७  १९५८  के  दौरान  में  विदेशों से  पैरों  की  ates  प्लेटेड  frat

 को  मंगाने के  लिये  कितने  व्यक्तियों  ने  रायात  लाइसेंसों  के  लिये  प्रार्थना-पत्र  दिये थे  ;  कौर

 प्राणियों  को  लाइसेंस  गये  site  कितने  व्यक्तियों  को  नहीं  दिये  गये  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (sft  लाल  बहादुर  :  २०  व्यक्तियों ने  ।

 ७  प्राणियों  को  लाइसेंस दिये  गये  कौर  १३  को  नहीं  दिये  गये  |

 त्रिपुरा  में  रंधती  नगर  कम्प  में  डकैती

 1२१८०.  श्री  बांग शि  ठाकुर  :
 क्या  पुनर्वास

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९५८
 में  जब  रंधती  नगर  स्थायी  दायित्व  शरणार्थी  कैम्प  के  लोगों  को

 धन  का  भुगतान  किया
 जा  रहा

 था  उस
 समय  डकैतों  ने

 कितना  धन  लूट  लिया ;

 जब  तक  कितने  डकैत  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ;;

 (7)  wa  तक  कितनी  oft  बरामद  की  गई  है  ;  ak

 इस  मामले  में  सरकार  शार
 जनन  नगाए  2  गे

 कौर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 १९  १९५८  लिखित  उत्तर  Poey

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  TAC)  रुपये  ३६

 Jo प

 शब  तक  सात  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।

 २,६००  रुपये  ।

 पुलिस  जांच  कर  रही  है  ।

 प्याज  का  निर्यात

 1२१८१.  श्री  तंगामणि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री २०  gaya H area के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ११६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 कि  :

 विशाखापटनम मे  मलाया  गये .  प्याज  का  ब्योरा  कब  एकत्र किया  नपेंगे

 क्या  यह  सच  हैਂ  कि  प्याज  निर्यात  नेगापटम  के  छोटे  बन्दरगाह  से  किया  जाता

 है
 ;

 क्या  सरकार  को  मद्रास  राज्य  में  दक्षिणी  जिलों  के  निर्यात  किताबों  से  इस  बारे  में  कोई

 शिकायतें  मिली हैं  कि  मद्रास  राज्य  के  बाहर के  निर्यात कर्ता  भी  इसी  बन्दरगाह  से  माल  भेजते  हैं  ;

 कौर

 जहाजों  में  प्रतीक  स्थान  उपलब्ध  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करता

 चाहती है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  बिदा खापट नम  से  प्याज़

 निर्यात  करने की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है
 गोर ट ८.  जप्त  बंदरगाह  से  मलाया  कौर  सिंगापुर  को  प्याज

 का  निर्यात  करने  के  लिये  कोई  स्टीमर  नहीं  चलता  है  ।

 stat

 जी  नही ं।

 मद्रास कौर  नेगापटम  से  मलाया  ate  सिंगापुर जाने  वाले  दो  स्पिनरों  में  प्याज  भजा

 जाता  नियमित  रूप से  भारत से  मलाया  जाने  वाले  अरन्य  माल  वाहन  विमानों  में  प्याज  के  लिये

 स्थान  प्राप्त  की  सम्भावनाश्रों  की  जांच  की  जा  रही  है  |

 पंजाब  में  मध्यम  औद्योगिक
 बस्ती

 1२१८२.  श्री  दलजीत  fag:  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  पंजाब  राज्य में  कोई  मध्यम  श्रौद्योगिक  बस्ती  स्थापित  करने  का  विचार है  at

 यदि  तो  वे
 कहां  बनाई

 जायेंगी  रोक  उनका
 ब्योरा

 क्या

 मूल  प्रेमी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  (®)  दौर  (A).  पंजाब  सरकार

 द्वितीय  योजना  काल  में  सात  श्रौद्योगिकਂ  बस्तियां  बनाना  चाहती  है  ।  इन  बस्तियों  का  स्थान

 लागत
 का

 प्रा वं कलन
 नीचे  बताया  गया है

 ।  पटियाला
 कौर

 पानीपत  की  बस्तियां  मध्यम

 आकार  की  होंगी  :--

 rr  ee  nl

 रुपये  )

 EAC)  oo
 लुधियाना  e

 बटाला  १०  00

 00 मेरा

 पटियाला  १०  00

 crate  o  go  00

 0० सोनीपत  विकास  .

 नीलोखेड़ी  e  e  ३  ,  ००

 ee

 च्  ८१,0००

 मां  उभारा  are et

 पंचायती  रेडियो  सेट

 (ait  gto  ना०  मुकर्जी  :

 थी  मोहम्मद  इ  लिबास  :

 1९१५८३-  1  श्री  लंगा मणि  :

 Lat  रा०  च०  फार्मा  :

 कया  सुचना  शरीर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजसहायता  योजना  के  झ्न्तगंत  राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  रेडियो  सेटों

 पर  कितनी  लागत  कराई  ;

 सेटों की  लागत  किस  प्रकार  वसूल  की  जाती  है  ;

 इन  सेटों  की  देख  रेख  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  ौर

 ऐसे  रेडियो  सेठों  की  सप्लाई  के  लिये  राज्य  सरकारों  से  कितनी  मांग

 सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  १९५८-५४  में  आकस्मिक  प्रभारों

 में  प्रतिष्ठित  पंचायती  रेडियो  सेटों  का  ae  झावइ्यक  सामान  लाउडस्पीकर  कौर

 ड्राई  का  जो  मूल्य  चुकाया  गया  वह  नीचे  बताया  जाता है  :--

 ए  सी  मेन  एम  डबल्यू एस  डबल्यू  ड्राई  बैटरी  एम  डबल्यू  ड्राई  बैटरी  एम  डबल्यू

 वाए  एस  डबल्यू सेट

 V¥o  रुपये  २२५  रुपये  २५६  रुपये  ॥

 मूल  अंग्रेजी में
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 )  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  अन्य  रेल  भाड़े  बीमा  प्रभारों  समेत

 रेडियो  सेट  का  मलय का  ५०  प्रतिशत  देती  है  जो  १२५  रुपये  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  |  समय

 सरकारों  को  कम से  कम  २४  प्रतिशत  ग्राम  वासियों  से  वसूल  करना  पड़ता  हू  ।

 पंचायती  रे;डियो  सेटों  की  देख  रेख  राज्य  सरकारों  को  ही  करनी  होती
 देख  रेख

 श्र  मरम्मत  इरादी  के  खर्चे  में  केन्द्रीय  सरकार  कोई  सवाल  नहीं  ।

 (7)  श  XG—-LE  के  लिये  राज्य  सरकारों  शर  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 से

 १०,८५०  सेटों  की  मांग

 ars  और  उनकी  सप्लाई  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है  ।

 कुमारी  अनीता  बोस

 1२१८४.  श्री  राम  कृष्ण :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सुभाष  चन्द्र  बोस  की
 सुपुत्री

 कुमारी  अनीता  बोस  ने  भारत  में  रहने
 की  इच्छा  प्रकट की  है  ;

 यदि  तो  इस  सिलसिले  में  उसे  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  जायेगी  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  जवाहरलाल  जहां  तक  सरकार  को

 मालूम  है  कुमारी  प्रनीत  बोस  ने  भारत  स्थायी  तौर  से  बसने  की  इच्छा  प्रकट नहीं  की  है  कई

 बार  उन्हों  ने  कुछ  समय  के  लिये  भारत  ७  की  की  है  ।  सरकार ने  यह  सहमति

 प्रकट  की  है  कि  जब  कभी  वह  भारत  शीरानी  चाहें  उन्हें  यात्रा  के  लिये  झ्रावइ्यक  दस्तावेज भेज  दिये

 जाया ॥

 अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  ने  कुमारी  अनीता  बोस  के  लिये  एक  न्यास  निधि  की  स्थापना

 कर  दी  इस  निधि का  ब्याज  उन्हें  ५००  रुपये  मासिक  के  हिसाब  से  भेज  जाता है  ।

 ईद मन घूर  में  वकंशाप

 1२१८५.  श्री  सणिघंगाडन  :  क्या.बाशणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 दिक्षित  पठारों  योजना  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षित कितने  व्यक्ति  '
 राज्य  में  ईटुमन्ूर  की  वर्कशॉप  में  नियुक्त  किये  गये हैं  ;

 इन  कर्मचारियों  कितना  वेतन  मिलता  है

 क्या  उन्हें  कोई  भत्ता  अथवा  wea  सुविधायें  दी  गई  हैं  ;

 यदि  at,  तो  वे  क्या  हैं  ;

 (=)  उन्हें  प्रति  दिन  कितने  घंटे  नामक  पड़ता है
 प्रौढ़

 दोपहर  के  समय  मध्याहन  काल
 कितना  होता  है

 (=)  कया  वर्कशॉप  सुविधायें दी  जाती  हूं  जो  अ्रघिनियम- में में  उल्लिखित

 यदि  तो  कौन  सी  सुविधायें  नहीं  दी-गई  हैं  ;  और

 इसक  क्य  कारण  हू
 r

 wast  में



 208s  लिखित  उत्तर  १९  १९५८

 ०:
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर

 :  से  एक  विवरण

 ara  दिया  जाता  है  oe tae

 विवरण

 प्रारम्भिक
 प्रशिक्षण  सफलता  पूर्वक  पूरा  कर  लेने  के  बाद  ८  ५  प्रशिक्षणार्थी  ईदटामन्नूर

 वर्कशाप  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हू  ।

 प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  को  ४५  रुपये  मासिक  छात्रवृत्ति  दी  जाती  उन्हें  नियमित

 स्थानों  पर  नियुक्त  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  जहां  उन्हें  अधिक  मजूरी  मिलेगी  कौर

 सरकारी  कर्मचारियों  को  स्वीकार्य  भत्ता  भी  दिया  जायेंगी  ।

 ate  छात्रवृत्ति के  इस  समय  उन्हें  कोई  भत्ता  नहीं  दिया  जाता है  क्यों
 कि  कभी

 प्रशिक्षणार्थी  ही  हूं  ।  जब  कभी  उन्हें  केरल  राज्य  में  श्रेय  कर्मशालाओं  में  भेजा  जाता  हैं  तब  उन्हें

 यात्रा  भत्ता  दिया  जाता है  ।

 ड Ww (  )  उन्हें ८  बजे  से  ५-३०  बजे  सायंकाल
 तक

 काम  करना  पड़ता  है
 कौर

 १२  से
 १  बजे  तक  खाना  खानें  के  लिये  छुट्टी  दी  जाती  है  परन्तु  शनिवार  को  काम  का  समय  ८  बजे

 से
 २-३०

 बजे तक  होता है  १२  से  १  ast  तक  खाना  खाने  के  लिये  छुट्टी  रहती  है  |

 से  वह  केन्द्र  कारखाना  अधिनियम श्र  उसके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  के

 अनुसार  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  औद्योगिक  बस्ती  में  स्थित  है  ।  कारखाना
 अधिनियम

 के

 mata  वकंशाप  में  सुविधायें  दी  जा  रही  हे  ।

 फ्रांस  कें  साथ  व्यापारिक  करार

 1२१८६.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  फ्रांस  हाल  में  भारत  के  साथ  व्यापारी  करार  करने  के  बारे  में

 विचार  करने  के  लिये  तैयार  हो  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  करार  करने  में  we  तक  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  कौर  भारत  कौर

 फ्रांस  में  व्यापारिक  करार  करनें  के  बारे  में  दोनों  देशों  की  सरकारें  विचार  कर  रही  हूं  परन्तु  तक

 कोई  त्रिदोष  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 दिल्ली  में  भूमि  का  भजन

 को  च०  Fo  नायर  :  कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 ge 5  के  पहचान  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  विभिन्न  प्रयोजनों  प्रत्येक
 प्रयोजन

 के  लिये

 कितनी  भूमि  अजित  की  ;

 wa
 तक

 प्रतिकर
 के  रूप

 में  कितनी  uf  दी  गई  है
 कौर  कितनी

 बकाया att

 यमुना  बांध  के  लिये  जीत  की
 गई  भूमि  का  प्रतिकर  चुकाने  में  विलम्ब के  कया

 कारण

 मल  मं प्रे शी
 में
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 आवास  ale  संभरण  मंत्री  ह. / ह  चल  :  ate  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ४,  शअ्रनबन्घ  संख्या  RE]

 जोलोग  भुगतान  लेने  कराये  है  उन  सब  को  प्रतिकर च  का  दिया  गया है  ।  जो  लोग  नहों

 राय  उनकी  राशि  सरकारी  कोष  अथवा  राजस्व  निक्षेप  में  जमा  कर  दी  गई  है  ।  विवाद पूर्ण  मामलों

 म  राशियां  न्यायालयों  में  जमा  कर  दी  गई  हैं  ।

 पंजाब  में  उद्योग

 1२१८८.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २५  १९५८  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  २७५८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  में  भाखड़ा  बांध  से  बिजली  की  सप्लाई

 शु
 होने  से  qa  गर-सरकारी  क्षेत्र

 मं  उद्योग  आरम्भ  करने  की  योजना  को  रहती  रूप दे  दिया  गया है  दीं  wiz

 यदि  21]  तो  योजना  का  ब्योरा  क्या है  श्रोतों  उद्योग  कहां-कहां  आरम्भ  किये  जायेंगे  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल
 बहादुर  शास्त्री )  :  (  wy  (@).  माननीय

 सदस्य  को  मालूम  होगा  कि  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  योजनायें  सरकार  के
 पास  met  रहती

 हैं  प्रौढ़  उन  के  गुणावगुणों  के  आधार  पर  निर्णय  किये  जाते हैं  ।

 विद्युत  संभरण  अथवा  अन्य  संसाधनों  का  पुर्वानुमान  लगा  कर  योजनायें  प्राप्त

 नहीं  की  जाती
 हैं  ।

 पत्र-पत्रिका

 fog  करा स 1२१८६.  शो  दल जोत  चह  Tat  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  oT  करेंगे  किः

 मंत्रालय  द्वारा  विभिन्न  wraray  में  कितने  पत्र-पत्रिकायें  प्रकाशित  की  जाती हैं

 १६५८  अब  तक  तके  प्रकाशन  पर  वेतनों  समेत  कुल  कितनी  आह

 शरर

 Dew  ee  sy  Fy
 इसी  अवधि में

 ग्  पत्र  कौर  प ate  पत्रकारों  के  प  apy  से  कुल  कितनी  प्राप्त  हुई  थी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  zara  शास्त्री  )  पांच

 aaa

 a  3w जेल  आफ  इडस्ट्री  एए  न  ्  ह  मासिक

 मीट्रिक  मज्ज

 इंडियन  ट्रेड  जल  साप्ताहिक

 हिन्दी

 उद्योग  व्यापार  पश्चिमी  मासिक

 मीट्रिक
 मापतौल  साप्ताहिक

 eee

 fat  aaa  में
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 अप्रैल  से  Peas  तक
 वेतन  अनादि  पर  हुए  कुल  खच  के  लग

 भग

 mins ये  हैं  :--
 ~

 स्प

 क  कै  १,२४,००० जेल  श्राफ  इडस्ट्री  एण्ड  ट्रेड

 उद्योग  व्यापार  पत्रिका  ३४,०००

 मीट्रिक  मैन्ज
 Y%,c00

 मीट्रिक  मापतोल

 के  कै  20,000 कै  *

 अपत  से  2RYS  तक  विक्रय तथा
 विज्ञापनों  से  हुई  राय के

 आंकड़े
 मोंटे  तौर

 पर  ये  z.  ह

 रुपये

 १.  जल  श्राफ  इडस्ट्री  एण्ड  ट्रेड
 Y%,000

 १२,००० २.  व्यापार  पा  को

 ३.  मीट्रिक  मैन्ज  |.  कै
 3¥,0 00

 मीट्रिक  मापतोल

 कि  9५,०००
 ह  इडियन  दुर  पात

 बड़े-बड़े  नेतायों  के
 नावों

 के  श्रमिकों  रखना

 TRE.
 श्री  पाणिनी ही

 :

 att  तंगामणि

 क्या  सुचना श्रौर  प्र  सारण
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  बड़े-बड़े  भारतीय  नेताश्रों  के  भाषणों  के  श्मिलेव  रखती  है  ;

 यदि  तो  कितने  नेतायों  भाषणों  के
 श्रमिकों

 तयार  किये  गये  हैं  और  उन

 नेताओं  के  क्या  नाम  हैं  ;

 क्या  केवल  उन्हीं  नेतायों  के  भाषणों  के  ahs  थार  क्रि  जाते  हैं  जी  अब  जीवित

 नहीं  हूँ  या  कि  उनके  भी  जो  जीवित  हैं  ;

 (#)  नेताओं  के  ऐसे  कितने  श्रमिकों  आकाशवाणी  के  श्रमिलेखागार  में  रखे  गये
 az  9

 ह्
 i

 और  प्रसारण  मंत्री  :  और  (a).  अपेक्षित  जानकारी
 देने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  श्रनुबग्ध  ४,  संख्या  १३०]

 आकाशवाणी  में  क्षमता  सीमित  होने  के  कारण  केवल  अत्यन्त  आवश्यक  अभिलेखों

 को  ही  लेखाबद्ध  किया गया  है  ।
 नन  गार

 मूल  aaa  में



 १६  १९५८  लिखित  उत्तर  ३१०१

 श्राकादावाणी

 श्री  तंगामणि  :

 २१९११  श्री  पाणिप्रही

 क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  Ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  चलचित्र  विभाग  द्वारा  ते  यार  किये  गये  प्रलेखित  frat  श्राक्काशावाणी

 में  उन्हीं  विषयों  सम्बन्धी  पूरे  कथा  चित्र  तैयार  करने  प्रयुक्त  करना  चाहती  है  ;

 यदि  act  कथनों  के  कितने  चित्र  तेयार  किये  जा  चुके  हैं  ;

 इन  कथनों  के  नाम  ate  ब्योरा  क्या  हैं  ;  कौर

 यदि  ऊपर  के  भाग  का  उत्तर  नाकारात्मक  हो  तो  इस  प्रस्थापना  को  कब  क्रार्यान्वित

 किया  जायेंगी  ?

 प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रो  (Slo
 (x\  से

 से  (7).  आकाशवाणी  ने  पूर्ण  कथा

 चल  चित्र  तैयार  करने  में  प्रयोग  किये  गय  प्रलेखित  चित्रों  का  ब्योरा  बताने  वाला  विवरण  नीचे

 दिया  जाता  है  a

 विवरण

 क्रम  ब्योरा  प्रसारण  की प्रलेखित  चित्र  का  नाम

 तिथि
 सहो

 श  रिपोर्ट  फ्राम  हाई  asa  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  के जीवन  तथा  वहां  २६-  ५-  Yo

 किये  गये  विकास  कार्यों  का  ware  ।

 नेपा  ७-
 शप नेपा  के  रहने  वालों  तौर  वहां  के

 विकास  कोप  का  वजन  |

 कौन  कौन  का  वहां  का  जी  वन  श्र  \o~  ८

 विकास  कांयं

 भाखड़ा  नंगल  नदी  घाटी  परियोजना  के  निर्माण  Us

 का  इतिहास  कौर  उसका  महत्व  ।

 बनारस  भारत  के  इस  प्राचीन  नगर  का  BSH  fomks

 उसका  महत्व  तथा  स्थान ।

 गोदावरी  राष्ट्रीय  पुननिर्माण  arr  में  दक्षिण  Re  R2=-¥s

 की इस  महान  नदी  की  उपयोगिता

 का  भ्रवलोकन
 क se

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  wast  में



 ३१०२  लिखित  उत्तर  शुक्रवार  ge  ges

 azn  के  फर्मों  का  शामिल

 वाणिज्य 1९१८२.  श्री  बहादुर  सिह  क्या  हाई  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे  कि

 क्या  चश्मों  के  फ़्रेमों के  को  दो  वर्गों  (१)  धातु  फ्रेम  ate  (२)  प्लास्टिक

 फ्रेम  में  बांटा  गया  हैं  ;

 क्या  धातु  तथा  प्लास्टिक  दोनों  से  बने  फ़्रेमों  को
 care i

 आयात  व्यापार

 नियंत्रण  नीति  में  वर्गीकृत  तथा  उल्लिखित  किया  गया  ग

 क्या  सीमा  शुल्क  अधिकारी  इन  मिश्रित  फ़रमा  का  fri  वर्ग  में
 में  वर्गीकरण

 करत  हू  ्

 यदि  हां 1.0  तो  किस  में  :

 क्या  इन
 इन  मिश्रित

 कर्मों  का  रायात  करने  वालों  पर  कुछ  जुर्माना  किया  गया

 था  तथा  उनकी  वस्तुओं  को को  अनधिकृत  आयात  घोषित  किया
 गया

 था  ;

 क्या  कुछ  श्रायातकर्ताश्रों  को  काली  सुचीਂ  में  रख  दिया  गया  ;  प्र

 क्या  मिश्रित  फ़्रेमों  के  sare  का  विनियमन  करने  तथा  किसी  वर्ग  में
 wat

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकर  के  विचाराधीन  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  जी

 जी  नहीं  ।  परन्तु  नवम्बर  geue  में  अनुज्ञप्ति  तथा  सीमा  शुल्क  अधिकारियों

 ने  श्रादेंश  जारी  किए  थें  कि  प्लास्टिक  की  लम्बाई  तथा  राशि  न  देखते  हुए  इन  मिश्रित  फ़्रेमों

 J  के  अधीन को  प्लास्टिक  फ्रेम  wrote  व्यापार  नियंत्रण  अनुसूची  के  क्रमांक  €  ४

 धातु  के  फ्रेम  जिनमें  धातु के  ऊपर  प्लास्टिक  चढ़ा  हो  उस  भ्रनुसुची के  क्रमांक  ev

 gta  वर्गीकृत  घोषित  |

 शर  चश्मों  we  सभी  चाह  वे  प्लास्टिक क  बने  हों  अथवा
 धातु

 कवल  उनको  छोड़कर  जिन  पर  सोने  अथवा  चांदी  का  पानी  चढ़ा  हो  तथा  मिश्रित  फ़ेम

 भारत तय
 सीमा  शुल्क  भ्रनुसुची  क्रमांक  ७७  (६)  के  अधीन  um  = AIT  नत  हे  |  सोनें  अथवा  चांदी

 के  बने  चश्मे  के  फ़ेम  भारतीय  सीमा  शुल्क  प्र तु सूची  के  क्रमांक  ६१(४),  ६१(६)  अथवा

 P  ] ६१(५)  के >  घिन  जाते  @

 पी  हों  ॥

 नहीं  ]

 जी  नहीं  ।  चश्मों  के  करमों  क़ा  आयात  जुलाई  REXY  से  बन्द  कर  दिया  गया

 सई  दिल्‍लो  में  बौद्ध  यात्रियों  का  विश्वास-गह

 1२१६३  थ्रो  राम  कृष्ण  :  क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच हैं  दै  कि  लंका  सरकार  3,00,000  रुपये  की  लगत  का  बौद्ध

 यात्रियों  के  लिए  एक  UA fart. न्ग्ह  दिल्‍ली  में  बनाने  जा  रही  ह  }

 ग्र प्र जी  में



 ला ve  है  न  लिखित  उत्तर  ३१०३

 a
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  भारतीय  सरकार  कोई  सहायता  देने  जा  रही

 ्य  ह  और

 यदि  तो  क्या

 आवास  शर  संभरण  मंत्री  क्‌०  चल
 :  लंका  सरकार

 नई  दिल्‍ली  में  बौद्ध  यात्रियों  के  लिए  एक  faa  गह
 बना  रही  है ७.  |  प्रस्तावित भवन  का

 प्राक् कलित व्यय  मालूम  नहीं  हैं  ।

 झर  भारत  सरकार  ने  १  रुपया  वार्षिक  किराये  पर  तीस  वर्ष  के  लिए

 भारत  में  लंका  के  उच्चायुक्त  को  नई  दिल्‍ली  में
 ०

 '  ५१  एकड़  भूमि  का  प्लौट  पट्टे  पर  दिया
 a

 a  |

 व्यापार  अ्रनुसुचियां

 1२१९४.  श्री  राम  कृष्ण
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मं  al  चट यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  भारत-स्वीडन  व्यापार  भ्रनुसुचियों को  ak  ग्राम  बढ़ा

 दिया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  कितनी  अवधि  के  लिये  ;

 )  क्या  कोई  नई  आयात  तथा  निर्वात  वस्तुएं  इसमें  शामिल  की  गई

 यदि  तो  क्याक्या  ;  wie

 निर्वात  तथा  आयात  पर  इसका  क्या  प्रभावਂ  पड़ेगा
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  से  जी

 हां  ।  अनुसूचियों की  मान्यता  wafer  ३१  PERE  तक  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  २९  Ras  को  किए  गए  पत्र  व्यवहार  को  संलग्न  किया  जाता
 है  उनके  अनुसार  भारत  से  स्वीड़न  को  निर्यात  होने  वाली  वस्तु ग्न ों  की  सूची में  दस

 वस्तुएं  are  शामिल  की  गई  हूं  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  १३१]

 (=)
 यह  वस्तु  भ्रनुसुचियों  में  केवल  के  नाम

 बताये
 हूँ  ।

 यह  जरूरी  नहीं

 कि
 इनका  निर्यात  होता  ही  हो  ।  इनके  विस्तार  रूपभेद  स ेप्रत्येक  देश  को  मदों

 a
 में  निर्वात

 के
 बढ़ने  की  संभावना  रहती  है  प्रौर  उससे  आयात

 पर
 प्रसर  पड़ता  हू

 पश्चिम  बंगाल  में  नारियल  जटा  उद्योग

 श्री  स०  चल  सामन्त

 २१९४५.  श्री  सुबोध  हुं सदा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  एकक
 झ

 करने  का  कोई

 ह  दै

 क्या  नारियल  जटा  बोर्ड  बनने  के  पश्चात  परिचय  बंगाल  में  नारियल  जट

 उद्योग  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  स्वीकार  कर  ली  गई  ;  और

 यदि
 तो

 कितनी  सहायता
 दी

 गई  हूँ

 ?

 एएए  एएए  विवि  दि  ि  व

 मूल  sit tt  में

 312  (A)  1.  5



 ३१०४  लिखित  उत्तर  शक्त तार  ge  eyo

 जी वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  (

 हां  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  adam  वित्तीय  ag  मैं  नारियल  जटा  उद्योग  के  दो  प्रशिक्षण

 व॒  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  करने  को  योजना  प्रस्तुत को  है  ।  राज्य  सरकार  योजना  लागू  करेगी
 रुपये तथा  PEYG—YE  म  योजना  का  कुल  व्यय  का  प्राक्कलन  १,  39,000

 हू  ।  भारत  सरकार  ने  उपरिलिखित  योजना  की  स्वीकृति  दें  दी  हूं  ।  इसका

 ग्र ति रिक्त  भारत  सरकार  ने  योजना  अवधि  हावड़ा  जिले  के  उलूबेरिया  में  १  &€  लाख

 रुपये  की  लागत  की  नारियल  जटा  उद्योग  की  शाखा  गवारा  संस्था  तथा  नमना  कारखाना

 | बनाने  की  भ्र नुम ति  दे  दोहे  ।  नारियल  जटा  जोडें  इस  योजना  को  लागू  कर  रहा  हे

 कोटा  प्रमाण  यत्र

 1२१९६.  अमजद  gat  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बत  की

 करेंगे  कि  खली  सामान्य  श्रनज्ञप्ति  संख्या  तथा  में  से  हटाये  गये  मदों के
 कोटा  प्रमाण  पत्रों  की  गणना  लिए  मल  वर्षों  में  aS  YO-¥  तथा  RPEYL—UR  वर्षों

 को  सम्मिलित  क्यों  नहीं  किया  गया  है
 ?

 नीति  बना  लौ  गई पाजिजस्प  तथा  उद्योग  मंत्रो  (ott  लाल  बहादुर  शास्त्री )

 हूं  कि  भविष्य  में  मूल  वर्ष  माना  जायेगा |  लि  के  वर्षों  को  सम्मिलित

 करने  के  विशेष  कारण  होने  चाहिए

 उड़त शील  तल

 1२१९७.  Mt  अमजद  नली  क्या  वाणिज्य  लथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  उद्योग  में
 काम

 मकान  वाली  कुछ  उड़नशील  तेलों  के  सम्बन्ध  में  कोटा  प्रमाण

 पत्र
 निश्चित  करने के

 क
 लिए  PEXE—KY  वर्षों  को  अलग  रखने के  कया  कारण  हूँ  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  मूल  अवधि  को  १९५६-५७

 तक  बढ़ाना  अवश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 आयात  श्रतज्ञप्तियां

 1२१६८.  घी  Fo  Go
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  रायात  अनुभूतियों के के  सम्बन्ध  में  आयात  को  मुख्य  निर्देशक

 द्वारा  दिए  गए  आदेशों  के  सम्बन्ध  में  उच्च  न्यायालयों  में  भारत  सरकार  के  विरुद्ध  उपयुक्त
 लेख  जारी  करने  के  लिए  कई  आवेदन  पत्र  दिए  गए

 हँ
 ह

 तों  इस  समयਂ  प्रत्येक  उच्च  न्य  | कि |  कि क  म  कितने  लेख  लम्बित  हूँ  ;
 झ्र

 (77)  इन  लेखों
 पर  wa  तक

 फीस  तथा  अरन्य  व्यय  लागत के  सम्बन्ध  में =>
 कितना  व्यय  gat

 लगाए  सध

 yer  अंग्रेजो  में
 'Essential  Oils.

 ‘Units



 ge  Qeus  लिखित  उत्तर  ३१०४५

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  जी  हां  ।

 पंजाब  लय

 कलकत्ता  उच्चन्यायालय

 मद्रास  उच्च न्यायालय  Rx

 बम्बई  उच्च न्यायालय

 जोड  कप

 owege  रुपये  ।  अरन्य  व्यय  तथा  लागत  शादी  की  जानकारी  नहीं  हैं

 क्योंकि  मुकदमे  क  निलम्बन  के  समय  सामान्यतः  इनका  भुगतान  नहीं  होता  तथा  इन

 याचिकाओं  के  समाप्त  हो  जाने  पश्चात  तथा  व्यय  आदि  निश्चित  होने  पर  इनका  पता

 | लगता  ह

 हथकरघा  की  वस्तुयें

 1२१९९.  श्री  का०  च०  जैना  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करा  कि

 १९५८  के  ura  में  कितने  मूल्य  की  हथकरघे  की  वस्तु ग्र ों  का  निर्यात

 हु

 क्या  हाथ  से  कते  तथा  हाथ  से  बुने  कुछ  कपड़े  को  भी  निर्यात  किया  गया

 ह  तौर

 (7)  गत  दो  वर्षों  में  भारत  के
 हे

 किन  राज्यों  ने  अधिकतम  तथा  किन  राज्यों  ने
 ar

 तम  हथकरघे  की  वस्तुयें  बनाई  हैँ

 तथा  उद्योग  मंत्री  ie  लाल  बहादुर  दवा स्त्री  जेवरी  .  सं

 अगस्त  १९५८  तक  ३०८.६  लाख  रुपये  |

 विदेशी  ग्राहकों  की  are  से  कभी  कभी  विदेशों  थोड़ी  मात्रा  में  खादी  भेजी

 ग  |

 राज्यवार  हथकरघे  के  कपड़े  के  उत्पादन  के  ग्रां कड़े  नहीं  हैं  ।  परन्तु

 जम्मू  तथा  क़ासमी  तथा  हिमाचल  प्रदेश  के  अतिरिक्त  अन्य  सभी  राज्यों

 सरकारी  क्षेत्र
 में  हथकरघे

 के  कपड़े  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  मिली
 हैं

 ।  इन  से
 यह

 खा  जा  सकता  है  कि  १९५७-५८  में  मद्रास  राज्य  में  अधिकतम  मात्रा  में ं  तथा  त्रिपुरा  में

 न्यूनतम  मात्रा
 में

 ti a TAHT  का  कपड़ा  बनाया  गया  है
 ।

 परिषद

 1२२००.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 विदेशों  में  अरब  तक  कितनी  चाय  परिषदें  बताई  गई  सरीर

 किन  देशो ंमें  नकी  स्थापना  हो  चकी  है
 ?

 वि

 १मूल  अंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  पांच  ।

 पश्चिम  नीदरलैंड  तथा  आयरलैंड

 कांच  के  कारखाने

 1२२०१  बलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  राज्यों  में  कांच  के  कारखाने  स्थापित  करने

 का  हैं  और

 यदि  तो  कांच  के  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  सामग्री  की  उपलब्धता

 के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  बहादुर
 :  AK

 दुर्गापुर  में  दरशन  यंत्रों  चश्मों  के  शीशे  बनाने  के  संयंत्र  के  सरकार
 का

 विचार  org  कोई  कांच  का  कारखाना  स्थापित  करने  का  नहों  है  ।  उपयुक्त  स्थान  के  चुनाव

 के  पश्चात  गैर
 सरकारी

 उद्योगपति  कांच  के  कारखाने  स्थापित  करेंगे  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  योजना  का  प्रचार

 बह ५ ५
 दलजीत  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ~
 wa  कि ;

 PEXG—VE  में  wa  तक  हिमाचल  प्रदेश  में  योजना  प्रचार  के  लिए  कितनी

 धनराशि  स्वीकार  की  गई  है  ;

 उपरिलिखित  अवधि  में  हिमाचल  प्र श  के  योजना  प्रचार  विभाग  ने  कौन  से

 रन  नि
 Lad  ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री
 :

 कौर  PERS—-KE  वर्ष  में  हिमाचल
 प्रदेश  में  योजना  प्रचार  के  लिए  कुल  २,३७,'४४०  रुपये  र  कार  किए  गए  हँ  जिसमें  पोस्टरों

 तथा  पुस्तिकाओं  के  प्रदान  की  €,०००  रुपये  की  राशि  शामिल  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन

 समय  समय  पर  आवंटन में  से  स्वीकृति  देता  ह  ।  जन  सम्पर्क  विभाग  ने  प्रणाली

 की  एक  पुस्तिका  हिन्दी  में  निकाली  है  ।

 दमदम  में  प्राविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1९२०४.  श्री  हाज़िर :  क्या  पुनर्वास  तथा  ध्ल्पसंख्यक-कार्यं  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 ~

 क्या  यह  सच  है  कि  १  अक्तूबर  १९५८  में  एयरोनॉटिकल  सर्विसिज  लिमिटेड

 दमदम  से  सम्बद्ध  प्राविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  बन्द  कर  दिया  गया  है  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  :  प्रशिक्षण

 कब्रें  का  व्यापार  विभाग  १  अक्तूबर  १९५८
 से  बन्द  कर  दिया  गया  है

 |

 मूल  मंप्रेज़ी  में



 te  ae Os  लिखित  उत्तर
 रे  रै

 ०७

 व्यापार  विभाग  में  प्रशिक्षण  की  अवधि  एक  वर्ष  थी  Car  aqua  garg

 कि  एक  वਂ  के  व्यापार  पाठ्यक्रम  से  प्रशिक्षणार्थी  को  पुरा  प्रशिक्षण  नहीं  मिल  पाता  है

 तथा  इसलिए  पुनर्वास  तथा  नियुक्ति  प्रशिक्षण  योजना  के  महानिदेशालय  के  अधीन  अधिक

 अवधि  के  लिए  प्रशिक्षण  प्राप्त  किए  व्यक्तियो ंसे  वह  नियुक्ति  के  समय  प्रतियोगिता नहीं  कर

 सकते  हँ  ।  सलिए  एक  वर्ष  का  पाठ्यक्रम  बन्द  कर  दिया  गया  है  राज्य  सरकार के  परामर्श

 से  उसी  स्थान  पर  े  वर्ष  का  प्रशिक्षण  करने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 तिब्बती  सोमा  क्षेत्र

 २२०५.  श्री  भवत  दर्शन  क्या  प्रधान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तरी  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  विशेष  पदाधिकारी  श्री  पी०

 एन०  कौल  ने  कुछ  समय  पूर्व  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  जिले  के  तिब्बत  सीमावर्ती  क्षेत्र  का
 किया  था  ;

 यदि  तो  वहां  के  निवासियों  ने  अपनी  कौन-कौन  सी  कठिनाइयां  उन्हों  बताई

 थीं  और  कौन-कौन  सी  मांगें  उनके  समक्ष  प्रस्तुत  की  थीं  ;

 a
 उन  कठिनाइयों  व  मांगों  में  से  प्रत्येक  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ह्
 ह

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  जी  हां  ।

 विदेश  मंत्रालय  के  सीमान्त-क्षेत्र  श्री  पी०  एन०  कौल  ने  अगस्त-सितम्बर

 gays
 में  गढ़वाल  जिले  के  ऊंचाई  पर  बसे  हुए

 लाखों
 का

 दौरा  किया था

 जिन  कठिनाइयों  की  रिपोर्ट  उनसे  की  वे  ये  थीं  ।  are  तिब्बत

 के  साथ  व्यापार  में  सिंचाई  की  अच्छी  सुविचारों  का  ग़म साली  स्कूल  को

 जूनियर  हाई  स्कूल  बना  देने  ae  उसमें  नवीं  कक्षा  तथा  विज्ञान  के  विषयों  की  पढ़ाई  शुरू
 करने  की  शिक्षा  संबंधी  स्कालरशिप  ्र  बढ़ाने  की  संचार-साधनों  में  सुघार

 की  तारघर  खोले  जाने  भर  वर्तमान  डाकघरों  में  सेविंग  बैंक  सुविधाएं  देने  की

 जिला  परिषदों  ak  राज्य  विधान  सभा  में  स्थान  सुरक्षित  करने  की

 ऊंचाई  पर  बसे  इलाकों  मं  गर्मी  के  महीनों  में  सस्ती  दर  पर  ग्र नाज़  बेचने  के  लिये  गल्ले
 की  दुकानें  खोले  जाने  की  जरूरत  ।

 जो
 बातें  उठाई  गई  उन  सब  पर  कार्रवाई  तभी  की  जा  सकती  जब

 राज्य
 सरकार  उन  पर  उचित  विचार  कर  ले  श्र  योजना  बना  ले  ।

 सीमान्त  क्षेत्र-विशेषाधिकारी  ने  न  कठिनाइयों  के  बारे  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के

 मुख्य  सचिव  और  गृह-सचिव  के  साथ  बातचीत  की  और  इस  मामलें  में  जल्दी  और  ठोस

 कार्रवाई  करने  की  जरूरत  की  तरफ  राज्य  सरकार  का  विशेष  रूप  से  ध्यान  दिलाया

 द्वितीय  योजना  काल  के  FEYE—Fo  साल  की  श्रमिक  सहायता  के  लिये  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  की  मांगों  पर  विचार  करते  हुए  योजना  कमीशन  प्रभी  हाल  इस  वात  पर

 खास  जोर  दिया
 कि

 सीमान्त  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  की  इन  तकलीफों  को  टूर  किया

 जाय
 ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  योजना  कमीशन  को  विश्वास  दिलाया  हैं  कि  उत्तर  weg
 के  ऊंचाई  पर  बसे  इलाकों  में  रहने  वालों  की  तकलीफों  पर  शीघ्र  ही  उचित  ध्यान  दिया

 |
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 अ्रानन्द  पर्वत  एस्टेट  में  केन्द्रीय  सरकार  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी

 क्या  श्रीवास  wit  संभरण  मंत्री  यह श्री  बालकृष्ण  वासनिक

 बताने  की  ण् प पा  करेंगे  कि  :

 क्या श्रानन्द  पता  एस्टेट  नई  में  रहने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के

 श्रेणी  के  कर्मचारियों से  पानी  संभरण  के  लिए  ४  रुपये  मासिक  लिये  जाते  हैं  जबकि  पंच कुई

 नई  दिल्‍ली में में  तथा  प्रत्य  स्थानों  पर  रहन  वाले  चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  से  केवल

 CCE  रुपयें  मासिक  लिए  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 आनन्द  श्वेत  एस्टेट  में  age  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  प्रत्येक  परिवार  द्वारा

 श्रौसतन  कितनी  मात्रा  में  पानी  का  उपयोग  किया  जाता  हैं  ?

 निर्माण  ,  श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  क०  च०  रेड्डी  जी  नहीं  ।

 आनन्द एस्टेट  wer  किसी  स्थान  पर  रहने  वाले  चतुर्थ  श्रेणी  के
 कर्मचारियों

 से  पानी  के  भार  निम्न  दरों  पर  लिए  जाते  हैँ

 १.  दफ्तरिपों के  क्वाटर  ,  २/१२/-  रुपये  मासिक

 २.  चपरासियों के  क्वार्टर  १/४/-  रुपये  मासिक

 इन  दरों  पर  पर्याप्त  सहायता  दी  जाती है  ।  आनन्द  ः  पर  प्रति  परिवार ४  रुपये

 मासिक  का  उपयोग  में  लाया  जाता  क्योंकि  का  दबाव  बढ़ाने  के  लिए

 बूस्टर  पम्प  लगाना  पड़ता  है  परन्तु  जो  उनसे  लिया  जाता  है  वह  ऊपर  बताया  गया  है
 |

 (a)  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 (7)  क्योंकि  क्वार्टरों  में
 अलग  मीटर  नहीं  लगाये  जाते  हैं  इसीलिए  जानकारी  प्राप्त

 नहीं है  ।

 नेफा

 ase  fag  :

 |  श्री  यादव  :

 RRow.  4  श्री  sala  सिह  भदौरिया  :

 भरी  जगदी दा  अवस्थी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेफा  जाने  के  लिये  पार-पत्र  की  आवश्यकता  होती  है  ;  ak

 यदि
 तो

 पार-पत्र  जारी  करने  की  क्या  व्यवस्था  है  ?

 प्रधान  मंत्री  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  जी  हां  ।

 विदेश  मंत्रालय  sie  उत्तर  gt  सीमांत  एजेंसी  के  राजनीतिक  अधिकारीगण
 परमिट  जारी

 करते हैँ

 ।

 fee

 मूल  wast  में
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 बंगलौर  में  वाणिज्य  मंडलों  आफ  की  बैठक

 FRRos.  श्री
 झ्रावार

 क्या  बाणजिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 art  तथा  केरल के  वाणिज्य  मिलों  श्राफ

 के  प्रादेशिक  जो  सितम्बर  १९४५८  में  बंगलौर  में  हुआ  में  पास  किए  गए

 संकल्प  तथा  कार्यवाहियां  भारत  सरकार  को  मिल  गए  हैं  तथा  उसने  विचार  कर  लिया

 है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 पवाशिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  और

 यह  संकल्प  सम्बन्धित  मंत्रालयों  को  विचारार्थ  कार्य  के  लिए  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 मेहत्तर  में  श्रल्यमिनियम  संयंत्र

 १२२०६.  श्री  तंपामणि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १७  Res

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  yew  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मद्रास  राज्य के  मित्र  में  एल्युमिनियम  संयंत्र  की  स्थापना में  ae  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  है  ?

 tatiana  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  (®)  इटेलियन

 साथ  के  साथ  मिल  कर  एक  संस्था  ने  अल्युमीनियम  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  सुझाव  भेजे

 हैं  ।  मामले  की  जांच  की  जा  रही है  ।  ऐसा  पता लगा  हैकि  इटली  के  साथ  के  कुछ

 श्रतिनित्वयों  ने  स्थानीय  दशा  देखने  के  लिए  स्थान  का  हाल  में  ही  दौरा  किया  है  ।

 सुडान  मित्रो  कपास  का  रायात

 1२२१०.  श्री  प्र०  पत्र  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ae  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  स्थापित  सूती  वस्त्र  परामशं  दाता  बोर्ड  की
 उपसमिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  सुडान  मिस्री  कपास  को  शीघ्रातिशीघ्र  पर्याप्त

 मात्रा  में  आयात  किया  जाये  ी

 कुल  कितनी  कपास  ara  करने  की  अ्रनुमति
 दी

 गयी  हैं  ;

 जायेंगी  ;  आर
 प्रोत्साहन  योजना  के  anita  मिलों at  देने  के  लिये  कितनी

 कपास  रक्षित
 रखी

 इस  समय  विदेशी  कपास  का  कितना  स्टाक  हूँ
 ?

 पवाशिज्य  लथा  उद्योग  मंत्रो  (at  लाल  बहादुर  :  जी  हां  ।

 और  (7)  जहां तक  १  १९५८  से  प्रारम्भ  होने  वाले  चालू  कपास

 के  मौसम  का  सम्बन्ध  उसके  लिये  सरकार  ने  विदेशी  कपास  की  कुल  ३२१,०००  गांठें

 मंगवाने  की  चके  दी  उनमें  से  WY, Yoo  गांठे  निर्यात  प्रोत्साहन  योजना  के  wi

 मिलों  को  मंगवाने  की  श्रनुमति
 दी

 गयी  है
 ।

 १मूल  अंग्रेज़ी  में
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 ३१  अक्तूबर  १९५८  को  मिलों  तथा  व्यापारियों  के  पास  कुल  लगभग  2 oY

 लाख  गांठ  विदेशी  कपास  थी  ।

 साथ  उद्योग  सम्बन्धी  सम्मेलन

 1२२११.  श्री  प्र०  च०  बरुआ  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 aq  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  कि  शीध्र ही  शिलांग में  सरकारी  भारत  क

 राज्य  बेक  भ्र ौर  भारत  के  रक्षित  बैंक  के  चले  बागान  मालिकों  शर  श्रमिकों

 क  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन  होने  वाला  ह  ;  कौर

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  का  क्या  उद्देश्य  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  शौर

 श्रीराम  सरकार  ने  यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  कि  खण्डों  के  लिये  चाय  उद्योग  आवश्यकता

 फसल  से  प्राप्त  होने  वाली  राशि  के  बार  में  विचार  करने के  शिलांग में  एक

 सम्मेलन  किया  जाये  ।  क्योंकि  बैंकिंग  प्राधिकारियों  के  परिसर  से  इस  समस्या  की  गहनता

 पर  मौटे  तौर  पर  विचार  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  इसलिये  wal  इस  प्रकार

 का  सम्मेलन  नहीं  बुलाया  जा  रहा  है  ।  बाद  में  यदि  श्रावश्यकता  सम्मान  बुला

 लिया  जायेगा  ।

 अफ्रीका-एशिया  श्रमिक  सम्मेलन

 1२२१२  श्री  To  च०  बरुआ  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  भारतीय  उद्योगों  के  लगभग  ५०  प्रतिनिधियों के
 व्यापारिक  मण्डल  ने  अफ्रीका-एशिया  अर्थिक  सम्मेलन  में  भाग  लेना

 यदि  तो  कितने  प्रतिनिधियों को  वास्तव  में  उसमें  भाग  लेने  भरमती

 दी  गयी थी

 उसके  क्या  कारण  हैं  ;  शर

 किन-किन  उद्योगों  शर  कितने  प्रतिनिधियों  को  उसमें  भाग  लेने के  लिये  भेजा

 जायेगा  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  (#)  भारतीय  वाणिज्य

 उद्योग  मंडल  संघ  ने  पहले  १८  व्यक्तियों  का  नाम  निर्देशित  किया  था

 ate  (7).  संघ  को  यह  सुझाव  fear  गया  था  कि  विदेशी  मुद्रा  को  कम  सें

 कम  सीमा  तक  खर्च  करने  के  लिये  यही  बेहतर  होगा  कि  कोई  छोटा  सा  प्रतिनिधि  मण्डल

 भेजा  जाये
 ।  संघ  ने

 फिर  बाद  में  अन्तिम  रूप  से
 ५

 व्यक्तियों  को  इस  कार्य
 के

 लिये  नियुक्त
 किया  है ।

 भारत  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञान  नहीं
 है  कि

 प्रतिनिधि  मण्डल
 क

 लिये  प्रतिनिधि  चुनते  समय  किन-किन  उद्योगों  को  ध्यान  में
 रखा

 गया  था  ।
 ———  oo

 मूल  aaa  में
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 पजाब-पाकिस्तान  की  सीमा  पर  ढोरों  की  च

 1२२१३.  श्री  दलजीत  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९४५८  को  समाप्त होने  वाल  गत  दो  वर्षों  में  पंजाब-पाकिस्तान की  सीमा  पर

 प्रतिवर्ष  तस्कर  व्यापार  कौर  ढोरों  की  चोरी के  कुल  कितने  मामले  पकड़े  गये  थे  ?

 रिबन  मंत्री
 तथा वैदेशिक-कौर  मंत्री  जवाहरलाल  अपेक्षित

 जारी  निम्नलिखित है
 ि ए  क

 g-€  से  3 8-a-YK9  १-६-५७ से  R8-c-¥5

 a5 (१)  पाकिस्तानियों द्वारा  ले  जाये  गये  कौर  XE

 (2)  तस्कर  व्या  पार  के  पकड़े
 ग
 गये  मामले  935  २०

 लाल

 पजाब  में  औद्योगिक  एकक

 1२२१४.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  पंजाब  राज्य  में  कौन-कौन  से  नथ  प्रौद्योगिक  एकक  तथा  पित
 किये  गये  थे  शौर  उनकी  अभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  ह  ;  ग्रोवर

 न
 उनके  लिये  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  मंजूर  की  गयी  थी  अर  उसमें  स

 कभी  तक  कितनी  राशि  खर्च  की  जा  चकी  हैं
 ?

 पंबाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  शौर
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  हे  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रखे  दी  जायेगी  |

 जोतो  को  उच्चतम  सीमा

 1२२१४  श्री  न्‌०  रा०  मुनि स्वामी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (
 \  क्या  भारत  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंची  ह  कि  जोतो

 की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  कर  देने  से  खाद्य  के  उत्पादन  पर  क्या-क्या  असर  पड़ेगा  ;

 और यदि  तो  सरकार  कब  तक  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचेगी

 क्या  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  oan  सामग्री  एकत्रित  करने  के  सम्बन्ध  में

 कोई  प्रयत्न  किया  गया  हूं
 ?

 पशम  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ना
 :  (a) ~

 से  कृषि  उत्पादन को  पूर्णरूपेण  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  म

 जोतो  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  करने  की  नीति  की  सिफारिश  की  गंधी  हैं  ।  एक

 प्रगतिशील  ग्राम्य  at  व्यवस्था  बनाने  के  लियें  यह  झ्रावश्यक
 समझा  गया  कि  भूमि  के

 am स्वामित्व  में  जो  भारी  अन्तर  हूं  उसे  कम  किया  जायें  और  इस  दृष्टि  से
 कि  उत्पादन  में ्

 मूल  wast  में
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 कमी  न  यह  सिफारिश  की  गयी  है  कि  उन  व्यवस्थित  फार्मों  में  उच्चतम  सीमा  निर्धारित

 ने  की  जाये  जो  कि  किन्हीं  f  wae
 दातों

 को  ge  करते  हूं  ate  जिनके  टुकड़े  होने  पर

 उत्पादन  में  कमो  हो  जाने  क

 कृषि  सम्बन्धी  वस्तु ग्न ों  का  उत्पादन

 1२२१६.  श्री  व०  प०  नायर  क्या  प्रदान  मंत्री
 यह

 बताने  की  कफा  करेंगे

 कि

 १९५१-५२  कौर  SEXO—NS  के  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितनी  कीमत

 के  व्यापारिक  फसलों  तथा  अन्य  कृषि  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन  किया  गया  था

 श्र +»

 उक्त  दोनों  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  व्यक्ति  द्वारा  उत्पादित  की  गयी

 कृषि  सम्बन्धों  वस्तुभ्नों  की  कितनी  कोमल  है  /

 पंत्र बान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-का्ष  मंत्रो  जवाहरलाल  :  शौर

 राज्यवार  अपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  को  जानकारी  तो  राष्ट्रीय

 राय  प्राक्कलनों  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  सम्पूर्ण  भारत  के  लिये  संकलित  की  जाती  हैं  ।

 लंका  में  भारतीय

 1२२१७.  श्री  तंगामणि  क्या  प्रवान  मंत्री  १४  १९५८  के  तारांकित  प्रदान
 संख्या  १२७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  बात  का  विनिश्चय  कर  लिया  गया  हूँ  कि  लंका  में  दंगों  के  कारण

 कितने
 भारतीयों  की  मृत्यु  हो  गयी  थी  ;  शौर

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  थे  ?

 प्रवान  मंत्री  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  जी

 ai  |

 दंगों  में  तीन  भारतीय  मारे  गये  थे  ।  rea  लोगों  की  संख्या  कभी  तक  ज्ञात

 नहीं हुई  हैं  ।

 चलचित्र  विवाचन  बोर्ड

 CU nz  ण 1२२१८.  शी  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 करेंगे  कि

 क्या  प्रादेशिक  भाषियों  की  फिल्मों के  निर्वाचन  के  लिये  कोई  अलग  बोर्ड  स्थापित

 किया  गया  है  ;

 बो
 में

 प्रादेशिक  भाषाओं  के  ara  को  कैसा  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  है

 कया  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों के  नाम  निर्देशित  व्यक्तियों को  स्वीकार  करती
 ौर

 मद्रास  राज्य  ने  वर्तमान  प्रणाली  का  विरोध  किया
 गाती  णा

 १मूल  waist  में
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 प्रादेशिक  भाषा दों सुचना  तर  प्रसारण  मंत्री  केसकर )  गौर
 की  फिल्मों  के  विवाचन  के  लिये  कोई  अलग  बोड़े  नहीं  है  ।  फ़िल्मों का  परीक्षण  करने  वाले

 बोर्ड  में  कुछ  ऐसे  सदस्य  भी  हं  जो  कि  प्रादेशिक  भाषाओं  को  भी  जानते  हैं  ।

 सिनेमेटोग्राफ  PEXR  में  अथवा  उसके  अधीनਂ  बनाये  गये  नियमों  में  इस

 प्रकार  का  कोई  भी  उपबन्ध  नहीं  कि  राज्य  सरकार  wet  नामजद  व्यक्तियों को  भेज
 सेक  |

 नहीं
 er

 स्थगन  प्रस्ताव क  बार  म

 पूरी  ane  fag
 )

 जो  स्थगन  प्रस्ताव  में  ने  दिया  उसके

 सम्बन्ध  में  आपने  लिखा  है  कि  ag  विधि  प्रौढ़  व्यवस्था  का  मामला  हैं
 ।

 मेरा  निवेदन  है
 कि  राजस्थान  के  भगवाड़ा  नामक  स्थान  पर  जो  सत्याग्रह  हो  रहा  उसे  दबाने  के  लिये

 सेना  बलायी  गयी  थी  ait  जब  सेना  बताया  गई  तो  इसकी  जिम्मदारी  भारत  सरकार

 की  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  के  स्थगन  प्रस्ताव  को  मेंने  इस  कारण  गृहीत

 नहीं  किया  कि  यह  मामला  विधि  और  व्यवस्था  का  हैं  ।
 राजस्थान  में  किसी  जगह  सत्याग्रहियों

 के  ऊपर  पुलिस  को  लाठी  चलानी  पड़ी  श्र  बाद  में  स्थिति  न  संभलने  पर  सेना  को  बुलाना

 पड़ा  ।  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  यह  उपवस्था  है  कि  एक  स्थानीय  अधिकारी  स्थिति  पर  काबू

 नपा  सकें  तो  वे  सेना  की  मदद  मांग  सकते  हैं  र  यह  मदद  उनको  देनी  पड़ती  हैं  ।  यह

 हमारे  कानून  में  हूं  ।  इसके  अलावा  हम  जानते  हूं  कि  राजस्थान  में  भी  एक  विधान-सभा

 @  |  इस  मामले  को  उठाना  वहां  की  विधान-सभा  तथा  उसके  सदस्यों  के  अधिकारों

 पर  afar  जो  कि  हमें  नहीं  करना  चाहिये  |

 faut  ase  सिंह  are  किन्तु  मेरा  तो  यह  निवेदन  हूँ  कि  जब  वहां  पर

 सत्याग्रह  शांतिपूर्वक  हो  रहा  था  तो  सेना  बुलाने  की  क्या  झ्रावइ्यकता  थी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :.  संसद  द्वारा  पारित  भ्र धि नियम  के  अनुसार यदि  कोई  राज्य

 सेना की  मांग  करता  है  तो  सेना  भेजनी  पड़ती  है  ।  हम  लोग  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं

 कर  सकते  ।  इन  परिस्थितियों  के  भ्रमित  में  स्थगन  प्रस्ताव  को  गीत  नहीं  कर  सकता  |

 ee  me

 जानकारी  का  प्रश्न

 के  बाहर  सुरक्षा-व्यवस्थ अवस्था  )

 पत्नी  हेम  बसा  अघ्यक्ष  संसद्‌-भवन के बाहर के  बाहर  रात  २

 हजार  सत्याग्रही  सत्याग्रह  करते  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन  हैँ  कि  as  जाकर  उनसे  बात

 करनी  चाहिये

 ।

 मूल  अंग्रेजी
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 कल  भी  यह  मामला  उठाया fread  महोदय  :  मं  इसके  लिये  तयार  नहीं  हुं  ।

 माथा  ।  किसी  भी  सत्याग्रही  को  संसद-भवन  के  अज्ञात  में  नहीं  घुसने  दिया  जायेगा

 श्री  हेम  बदगा  :  यह  एक  गम्भीर  मामला  हैं  र  गृह-कार्य  मंत्री  तथा

 प्रधान  मंत्रो  को  उनसे  जाकर  बात  करनी  चाहिये  ।

 pat  ब्रज राज  सिह  (  फ़िरोज़ाबाद )  मेरा  निवेदन  ह  कि  सभा  के  एक  को

 भी  संसद  के  परिषद  में  उसने  से  रोका  गया  ।

 पृश्नी  हेम  बर्ती  में  जान  सकता  हूं  कि  पुलिस  की  गाड़ियों
 को

 आपकी

 अनुमति  से  भवन  के  पार सर  के  भीतर  लाया  गया  हैं
 ?

 यदि  तो  क्या
 यह  सभा

 क
 अधिकारों  का  उल्लंघन  नहीं  है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  यदि  किसी  माननीय  सदस्य  को  सभा  क  परिसर  म  झान  सं

 पीका  तो  वह  मुझसे  इस  बात  की  शिकायत  कर  सकते  हूं  और  जहां  तक  सदक़े F

 परिसर  का  सम्बन्ध  हैं  प्रक्रिया  नियमों  में  कहा  गया  हूँ  कि  इसमें  गैलरियां

 तथा  अन्य  ऐसे  स्थान  सम्मिलित  जिन  का  निदेश  प्रत्यक्ष  करें  ।  अतः  बाहर  का

 क्षेत्र  संसद  की  सीमा  में  नहीं  जब  तक  कि  म  निदेश न

 fat  तंगामणिਂ  qa  सभा  में  alt  से  रोका  गया  था  |

 श्रिया  महोदय  :  यदि  ऐसा  था  तो  सदस्य  लिखित  रूप  मुझ  सं

 कर  सकते  हूं  श्र  में  उसकी  जांच  करवाऊंगा  ।  प्र  लिये  यह  सम्भव  नहीं  कि

 सभा  की  बठक  स्थगित  कर  के  वहां  जाऊं  श्र  जांच  करूं  ।

 सभा  पटल  पर  रख  गई  पत्र

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  का  विधिक  प्रतिवेदन

 उद्योग  उपमंत्री  सती दा  में  खादी  ग्रामोद्योग

 आयोग  १९५६  की  धारा  २४  की  उप-धारा  (३)  के  अ्रन्तगंत  खादों  श्र  ग्रामीण

 योग  wary  की  वर्ष  PEXV-NS  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 हूँ  ।

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  १ड८/५८]

 विनियोग  लेखे
 )  PEYE-NY  तथा  लेखा  परीक्षा  fader,  98s

 pe तथा  सैनिक
 व्यय  मंत्री  बे०  गोपाल  :  संविधान

 प्रनुच्छेद
 2x2 (2)  के

 विनियोग  लेखे  PXE—UN  वाणिज्यिक
 लेखे  शर  लेखा-परीक्षा  2eyus  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 g  |

 meee  ही  ee
 में

 लदन मर सी  गयी  देखी
 वय  संख्या

 एल०  हार
 eeve/ua]

 «  ---  a ar
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 ara  प्रोजेक्ट्स  कन्सटूक्शन  कारपोरेशन  )  लिमिटेड

 का  वारिक  प्रतिवेदन  तथा  सरकार  द्वारा  उसकी  समीक्षा

 तथा  विद्युत  मंत्री  में  समवाय  PRUE HT की  धारा
 ६  दे  ll = ~ ser  उप-धारा  (१)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 ~
 (१)  €  १९५७  से  ३१  १९५८  तक  की  अवधि के  लिये  aaa

 प्रोजेक्ट्स  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  प्राइवेट  लिमिटेड  का  लेखा-परीक्षित  लेखे

 सहित  वार्षिक  प्रतिवेदन

 (२)  उक्त  प्रतिवेदन  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा |

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  go  Rexo/ys]

 समुद्र  सीमा  शुल्क  अघिनियम  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  नमक

 भ्र धि नियम के  ada  श्रधिसुचनायें

 डा०  गोपाल  रेडडी  :  में  समुद्र  सीमा-शुल्क  १८७८  की  धारा

 रेख  की  उप-धारा  (४)  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक  Reve  की

 धारा  ३८  के  अन्तरगत  निम्नलिखित  नियमों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं
 :--

 (१)  दिनांक  ६  g&ys  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 ११३९  में  प्रकाशित  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  वापसी

 gus |

 (२)  दिनांक  ६  gays  की  शभ्रधिसुचना  संख्या  जी०  एस०  शार ०  {vo
 में  प्रकाशित  सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  वापसी

 १९५८  |

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  eto  MURS]

 समुद्र  सीमा  शल्क  अधिनियम  के  घिन  श्री  सूचनायें

 डा०  गोपाल  रैली  :  में  समुद्र  सीमा-शुल्क  १८७८  की  धारा

 बरेली  की  उप-घारा  (४)  के  भ्रन्तगंत  निम्मलिखित  भ्र धि सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल-पर  रखता  हूं

 (१)  जी०  एस०  कार  ११४१,  दिनांक  ६  Rey,  जिसमें

 सीमा-शुल्क  प्रत्याशित  १९५८  दिये  हुये  हूं  ।

 (2)  जी०  एस०  ग्राम  ०  ११४२,  दिनांक  ६  2eyc,  जिसमें

 सीमा-शुल्क  प्रत्याहृत  १९५८  दिये  हुये  हें  ।

 (३)  जी०  एस०  mo  संख्या  ११४३,  दिनांक
 ६

 १९५८

 (४)  जी०  एस०  कार  संख्या  ११४४,  दिनांक  ६  Rey.

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  ११५३/५८]
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 समवाय  अधिनियम  क  अधीन  अधिसूचना

 शी  सती दा  चन्द्र  में  समवाय  PENG  की  धारा  ६४१  की  उपधारा

 (3)  के  अस्तगत  दिनांक  १३  Reus  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  अर ०

 १७७  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हुं  |

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  ato  geus/ys]

 तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  का  स्पष्टीकरण

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  में  जेन  के  लड़ाकू  जहाजों
 के

 बारे  में  श्री
 उमा चरण  पटनायक  के  तारांकित  wet  संख्या  १५५०  के  २४  १९५८  को  दिये

 गये  उत्तर  को  स्पष्ट  करने  वाले  वक्तव्य  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 पर्  [xa] में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  Gao  नौ

 प्रकिया  नियमों  के  अधीन  अध्यक्ष  द्वारा  fae

 में  लोक-सभा  में  प्रक्रिया  तथा  काय-संचालन किरदार  हुक्म  fag

 सम्बन्धी  नियमों  के  भ्रमित  श्रेय  द्वारा  दिये  गये  निदेश  संख्या  १२५  की  एक  प्रति

 पटल पर  |

 recente

 राज्य-सभा  स  सन् ददा

 राज्य-सभा  के  सचिव से  यह मुझे  सभा  को  यह  बताना  ह  मुझ

 संदेश  प्राप्त  हुमा  हूं  कि  राज्य-सभा  ने  अपनी  १८  १९५८  की  बठक  म  लोक-सभा

 द्वारा  ५  १९४५८  को  पारित  श्रीराम  राइफल्स  PUG  को  बिना

 किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 अधीनस्थ  विधान-सम्बन्धी  समिति

 चौथा  प्रतिवेदन

 पू तर दार  हुकम  fag  में  अधीनस्थ  विवान-सम्बन्धी  समिति  का  चौथा

 प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 कट  ts  es  cee

 प्राक्कलन  समिति

 बत्तीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  ब०  गो०  मेहता  में  रेलवे  मंत्रालय--वाणिज्यिक  मामलों

 सम्बन्धी  प्राकलन  समिति

 ते

 लोक-सभा  )  के  छब्बीसवें  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों पर
 सरकार  द्वारा  की  गयी  काय  ह  ह n गयें वाही  में  प्राक्कलन  समिति  का  बत्तीसवां  प्रतिवेदन

 fas
 करता  हैं

 ।  क

 मूल  अंग्रेज़ी में में
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 सदस्य  द्वारा  क्षमा  याचना

 पंभ्रध्यक्ष  महोदय  मुझे  सभा  को  सूचना  देनी  ह  कि  मुझ  संसद  श्री

 लीलाधर  कटकी  का  एक  पत्र  मिला  हैं  जिसमें  उन्होंने  सभा  की  कौर  विशेषाधिकार  समिति

 की  अनुमति  लिये  बिना  mar  विधान  सभा  की  आसाम  पंचायत  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर

 श्री क  के
 red

 ताग
 देंगे

 पार
 एक  शारा  weg  करें  के  लिए  हना  सावा  की  हैं

 ?

 पी  कट की  ने  कहा  है  कि  उन्हें  सभा  के  विशेषाधिकार  सम्बन्धी  नियमों  के  बारे  म  ज्ञान

 नहीं  था  इसलिए  उनसे  यह  गलती  हो  गई  थी  जिसके  लिए  उन्हें  भ्रत्यघिक  खेद  है  ।

 चलचित्र  )

 महोदय  :  सभा  १८  १९५८  को  डा०  कसकर  द्वारा  प्रस्तुत
 किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  भ्रग्नेतर  विचार  श्रीमती  :--

 चलचित्र  FEXR  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  |

 नी  ईश्वर  nae
 यह  तय  gat  था  कि  विचार  प्रस्ताव  के  लिये

 प  घट  का  समय  feat  जायेगा  ate  द्वितीय  तथा  तृतीय  वाचन  के  लिये  ग्राम  घंटे

 का  समय

 संसद-कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  चूकि  कल  के  बाद  सभा  की  बैठक

 नहीं  हो  रही  है  में  भ्रापसे  निवेदन  करूंगा  कि  अप  सभा  को  बता  कि  कार्यावलि
 की

 विभिन्न  मदों  के  लिये  जो  समय  आवंटित  उसका  ठीक  ठीक  पालन  किया  जाये
 ।

 कल  कुछ  महत्वपूर्ण  विषय  ।  यदि  समय  का  ठीक  ध्यान  नहीं  रखा  गया  तो  उनके

 सम्बन्ध  म  गड़बड़ी  हो  की  आशंका  है  ।  यही  मेरा  निवेदन  है  |

 श्री  नारायणन
 कुट्ट

 मेनन
 )  कल  की  कार्यावलि  में  कामगर

 प्रतिकर
 संशोधन  विधेयक  भी  जो  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  हो  चुका  उसे

 कार्यावलि
 के

 अन्त
 में

 चला

 गया

 हैँ

 ।

 मेरा  निवेदन  है

 कि

 कार्यावलि  में  परिवर्तन

 कर  के  उसे  पहले
 रखा जाये

 तक  महोदय  :  माननीय  मंत्री  इन  सुझावों  पर  विचार  करें  |  परब  हम  चलचित्र

 )
 विधेयक  पर  विचार  करेंगे  ।  श्री  साधन  गुप्त  ।

 pat  साधन  गुप्त  पूर्व )  यह  विधेयक  विवाचन  के  सम्बन्ध  में

 बैसे  विवाचन  का  मामला  बहुत
 महत्वपूर्ण

 पर  विवाचन  ठीक  प्रकार  से
 होना

 चाहिए

 ।

 ।

 स्वतंत्रता  के  बाद  विवाचन  बोर्ड ने  , ER  नामक  फिल्म  जिसमें  १९४२  के
 आन्दोलन

 का  चित्रण  बहुत  काट-छांट  के  बाद  प्रदर्शित  करने  की  श्र ऋतुमति  दी  ।  zat  प्रकार
 एक  rea  बंगाली  फिल्म  को  काफी  काट-छांट  के  बाद  प्रदर्शित  करने  की  ग्रेन
 मति  दी  गयी  ।  क्रान्तिकारी  तथा  का  चित्रण  करने  वाली  पर  रोक  लगा
 दी  जाती  हूं  पर  यौन  उत्तेजक  तथा  अन्य  प्रकार  की  गुंडागर्दी  की

 फिल्में  लगातार

 विवाचन  भोडर  द्वारा  पास  होती  जा  रह
 ar  |

 ~
 मूल ा  श्रंप्रेजी  4
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 साधन

 यद्यपि  में
 इस  बात का  विरोधी  नहीं  हूं  कि  अपराध  तथा  यौन  संबंघी  बातों  का  चित्रण

 किया  जाये  पर  में  इसका  विरोधी  हूं  कि  इन  बातों  at  चित्रग  बहुत  गंदे  रूप रुप  में  किया जा

 रहा  कौर  विवाचन  बोर्ड  उन्हें  प्रदर्शित  करने  की  अनुमति  दे  रही  है  |

 श्री  मिलती  ने  जो  कुछ  भी  कहा  उसको  सकार  करते  नद  मरा  मत  है  कि  संभी

 प्रम रिकी  फिल्में  खराब  नहीं  होता  ।  पर  प्रायः  श्रम  पका  तथा  ब्रिटन  की  फिल्में  ऐसी

 होती  जो  हमार  समाज  पर  बुरा  प्रभाव  डालती ह  ।  मेरा  निवेदन हैं
 कि  विवाचन

 बोर्ड  इन  फिल्मों का  अच्छी  प्रकार  प  क्षण  करने  के  बाद  उन्हें  प्रदर्शित  करने  की  ऋतुमति
 दें

 ।

 श्राज  हमारे  देश  में  जो  फिल्में  बन  रही  हैं  उनमें  भी  श्रंमरीकी  फिल्मों  की  नकल  की

 जाती  हैं
 ।  इस  नकल  का  परिणाम  यह  है  कि  हमारे  देश  में  भी  एपी  फिल्में  बन  रही  हैं

 जो  हमारी  श्रन्तर्भावनाश्रों  के  क्षुद्र  तत  दें  को  उभारती  ।  गर्त  सामाजिक  स्वच्छता  को

 सुरक्षित  रखने  के  लिए  हमें  ध्यान  रखना  पड़ेगा  कि  एपी  फिल्मों  के  प्रदर्शन  की  अनुमति  न

 दी  जाये  |

 ऐसी  स्थिति  में  हम  यह  श्रद्धा  नहीं  कर  सकते  कि  हमारा  समाज--हमार  समाज

 बताया  कि  विवाचन बच्चे--इन  फिल्मों  के
 कुप्रभाव

 से  बच  पा  गे  ।  माननीय  मंत्रो ने
 के  लिए  कोई  सिद्धान्त  नहीं  है  au  निवेदन  कि  कुछ-न-कुछ  तो  सिद्धान्त  होता  यदि

 चाहिए  ताकि  समाज  विरोधी  तत्वों  का  प्रचार  न  होने  पाये  ।  आशा हैं  कि  माननीय  मंत्री

 शासन  उत्तर  में  इस  बात  का  उत्तर  अवश्य  देंगें  ।

 राज  इस  बात  की  भी  श्रावश्यकता  है  कि  weet  के  निर्माताओं  को  काफी

 प्रोत्साहन दिया  जाये  ।  समाज  को  eq  स्तर  पर  ले  वाली  फिल्में  बहुत  कम  बन
 रहीं

 हूं  ।  वासनात्मक  व  अपराध  उत्तेजक  फिल्में  राज  खुब  लोकप्रिय  हो  रही  हैं  ।  रह

 आवश्यक  हैं  कि  अच्छी  फिल्मों  के  बनाने  वालों  जिनकी  फिल्में  लोकप्रिय  न  हो  सकने

 क  कारण  wey  पैरते  नहों  कमा  कुछ  राजकोय  प्रोत्साहन  दिया  जाये  |

 ga  में  में  भी  निवेदन  wear  लोगों  की  कि  बच्चों  की  अच्छी-प्रगति

 बच्चों  at फिल्में  बनाने  के  का  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये
 ।  हम  जानते  हैं  कि  रूपਂ

 अच्छी  फिल्में  बहुत  संख्या में  बन  चुकी  हैं  ।  हमें  भी
 बच्चों  फिल्मों  के  निर्माण  को

 प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 राजा  महे  प्रताप  सब
 से  पहले  हमें  यह  बात  देखनी  चाहिए  कि

 हमारे  फिल्म  निर्माता  शौर  कलाकार  किसे  प्रकार  का  जीवन  व्यतीत  करतें  हैं  ।  सच
 rat

 जाये  तो
 ये

 लोग  बहुत  अच्छा  जीवन  नहीं  व्यतीत  करते
 ।  मने

 हालीवुड  में  भी
 देवा  हूँ

 कि  लोगों  का  जीवन  पवित्र  नहीं है  |  विवाचक  नियुक्त  करने  से
 परं

 भी  हमें  देव  लेना

 चाहिये  कि
 जिस  व्यक्ति

 को  हम  नियुक्त  कर  रहे  उसका  जीवन  केसा  है  ।

 क
 ह

 क  ड  ं  उच्च

 चात  तथा  लापिका  बायो

 का  चित्रण  किया

 चाहिए
 न

 कि  भूली
 वਂ

 काल्पनिक  बातों  का  ।  हम  देखते  है

 कि  कभी  कभी  रास
 awe  श  ee  a  nn

 मूल  wast  में
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 पौर  कृष्ण  के  जीवन  का  चित्रण  फिल्मों  में  किया  जाता  हैं  ।  कृष्ण  शर  राधा  के  कस नात्मक

 प्रम
 का

 चित्रण  समाज  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  डालता  हूँ  ।

 हमारे  दा  में  अच्छे  व्यक्तियों  की  कमी  नहीं  है  ।  उन्हें  फिल्मों  का  विवाचक
 नियुक्त किया  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  पदाधिकारियों  को  इन  पदों  पर  रखना  समुचित  नहीं  है

 राज
 समाज  में  चारों  श्र  भ्रष्टाचार  फला  ear  यदि  हम  समाज  में  सदाचार

 बढ़ाना  चाहते  ह
 तो  हमें  सदाचारी  लोगों  का  सहारा  लेना  होगा

 ।
 हमें

 यह  भी  देवता  चाहिए
 कि  हमारे  सद्य  सदस्य  भी  भ्रष्टाचारी  कार्य  न  करें  ।  हम  सारे  देश के  लिए  कानून  बनाते

 हैं  यदि  हम  भ्रष्टाचारी  बन  जायेंगे  तो  हमारे  बनाये  कानूनों  को  कौन  मानेगा  ?

 aa  मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  अपनी  सभी  शक्तियों  को  संगठित  करके  काम

 करना  चाहिए  और  देश  की  नैतिकता  को  बढ़ाना  चाहिए  ।  हमारी  प्रगति  ऐसी  sar
 चाहिए

 जिसमें  किसी  को  कष्ट  न  हो  ।

 श्री  राधा  रमण  चौक  :  इस  विधेयक क  छोटा  सा  उद्देश्य  है  ।  पुराने  विधेयक
 मचल

 चित्र  विवाचन बोड़े  के  बार ेमें  चलचित्रों  के  विवाचन  के  सिद्धांतों का  कोई  उल्लेख  नहीं  था

 यह  विधेयक  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  बनाया गया  है
 ।  चलचित्रों का  विवाचन  एक  बड़ा

 पूर्ण  विषय  है  ।  हमारें देश  में  प्रतिवर्ष  चलचित्र  बनते  हैं  ।  हमारा  सिनेमा  उद्योग  बड़ा  बढ़ा

 चढ़ा  उद्योग  है  ।  चलचित्रों  का  देश  के  सभी  प्रकार  के  व्यक्तियों  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  ऐसी  दशा  में

 उन  के  विवाचन  के  मा र्गद शंक  सिद्धान्तों  की  भ्र नृप स्थिति  में  पूर्ण  न्याय  कर  सकना  बड़ा  कठिन  है  ।

 विवाचन  बोड़े  को  मूल  भूत  भ्र धि कारों  की  प्रतिष्ठा  बनाये  रखते  हुए  चलचित्रों  के  स्तर  को  ऊंचा  करने

 का  दूसस  काय  करना  पड़ता  है  ।  इसके  लिये  सभी  तक  वह  कार्यपालिका  द्वारा  बनाये  गये  सिद्धान्तों

 ग्रनूसार कायें करता काय  करता  रहा  है  ।  fer  wa  उनके  वैधानिक  रूप  से  स्पष्ट  करना  बड़ा  आवश्यक  हो

 गया है  ।

 इस  दिला में  हमार  माननीय  मंत्री  महोदय  क  अनथक  प्रयत्नों  से  हमने  बड़ी  सफलता भी  पाई  है  ।

 किन्तु  ग्राम  इस  में  सुधार  करने  की  बड़ी  गू  जाइए  व  झ्रावश्यकता  है
 ।

 चलचित्रों  का  स्तर  ऊंचा  करने के  लिये  विवाचन  बोले  के  सदस्यों को  भत्तों  इरादी  संबंधी

 विशेष  सुविधाएं दी  जानी  चाहिएँ  ।  उनको  स्पष्ट  रूप  से  पता  होना  चाहिये  कि  किस  पर  उन्हें

 कोई  फिल्म  करनी  चाहिये  तथा  किसਂ  फिल्म को  कैस  प्रमाण पत्र  देना  चाहिये  |

 wale लिये  फिल्में  तैयार  कराने  के  लिये  सरकार  को  विशेष  दिलचस्पी  लेनी  चाहिये  |

 इस
 क

 लिये  सरकार  ने  एक  फिल्म  सोसाइटी  बना  रखी  है  जो  प्रति  वर्ष  केवल  दो  चलचित्र  तेयार

 किये  जाते  इतने  बड़े  देश  के  लिये  वर्ष  में  केवल  दो  बाल  चित्र  नितान्त  अपर्याप्त  इसलिये

 में
 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि-विसाल में  कम

 से  कम  १२  बाल  चलचित्र  तैयार  कराने

 की  व्यवस्थाः करें  शर  इन चलचित्रों  को  विभिन्न  प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  तैयार  करवाया  जाये  ताकि

 सभी बच्चे उन्हें भली भांति उन्हें  भली  भांति  समझ-सकें  ।

 चलचित्रो ंके  निर्माण  का  केन्द्रीयकरण  करना बड़ा  जरूरी  हूं
 ।

 हमारे  देश  में  काफी  फिल्म
 निर्माता  हे  मगर  उनका  ठीक  मार्ग  दर्शन  करने  की  बड़ी  झ्रावश्यकता  है

 ।
 सरकार  को  देश  में  ठीक  प्रकार

 की  फिल्मों  का  निर्माण  करने  के  लिये  एक  मशीनरी  बनानी  चाहिये  जो  सभी  निजी  निर्मितियों  का

 मागं दर्शन  करे  कौर  ऐसी  फ़िल्में  बनाये  जिन  से  कि  जनता  का  नैतिक  स्तर
 ऊंचा

 उठ  सके  ।  इस

 न
 पहलू  की

 शोर  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 312  (A)  L  S
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 बच्चों की  फिल्मों के  सम्बन्ध  में  में  सरकार  को  दो  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।

 एक  यह  इनका

 एक  विशेष  प्रकार  से  वर्गीकरण किया  जाये  जिससे  पता  चल  सके  कि  कोई  फिल्म  किस  किस्म की  है

 यह  वे  शिक्षा  संबंधी  ग्रीवा  व्यंग्य  इत्यादि  किस प्रकार का  चित्र  दूसरी बात  यह  कि  ऐसी

 फिल्में  बहुत  कम  मूल्य  पर  दिखाई  जानी  चाहियें  ।  संसार के  सभी  देशों  में  बच्चों  की  फिल्में  दिखाने  की

 विशेष  व्यवस्था  यहां  के  सिनेमा घरों  में  भी  ऐसी  विशेष  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  अथवा  बच्चों

 के  लिये  विशेष  सिने
 घर

 ७  ७
 पियें  |

 तरन्त में  में  एक  सुझाव  दौर  दूंगा  ।  जिसके  बारे  में  चलचित्र  जांच  समिति  भी  सिफारिश कर

 चुकी  ।
 हमें ग्रपने देश में देश  में

 चलचित्रों  के
 निर्माण  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  परिषद्‌  बनानी  चाहिये  जो

 कि

 सिनेमा  उद्योग  का  उचित  दिशा  में  मार्गदर्शन  कर  सके  तथा  सेन्सस  बोर्डे  में  केवल  सिनेमा  उद्योग

 के  ही  व्यक्ति  नहीं  लेने  चाहियें  बल्कि  उन  विषयों  के  विशेषज्ञ  सदस्य  लेने  चाहियें  जिसके
 बारे

 में
 कोई

 फिल्म हो  ।  श्रीमान्‌  इन  सुझावों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  कौर  मंत्री  महोदय  को
 इसक  लिये  बधाई  देता  हु  ।

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य (  परिचित  दीनाजपुर  )
 :

 हम  पहली  बार  चलचित्रों
 के

 लये  विभिन्न  प्रकार  के  प्रमाण  पत्र  देने  के  सिद्धांतों  का  निश्चय  कर  रहे  ह  इस  के  लिये  में  मंत्री  महोदय

 को  घन्यवाद देता  et  किन्तु  में  ए  फिल्मसਂ  अर्थात |  केवल  वयस्कों के  लिये  ora की  जाने  वाली  फिल्मों

 के  सम्बन्ध  में  यह  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  इन  को  पास  करने  की  प्रक्रिया बड़ी  निश्चित  सी  कुछ

 पता  नहीं  चलता  कि  यह  प्रमाण  पत्र  किस  झोर  पर  दिया  जाता  है  ।  प्रायः  ऐसा  देखा  गया  है
 कि

 फिल्मस्‌ ਂ '  पब  सामान्य  के  लिये  दिखाये  जाने  वाले  चल  चित्र  ए  फिल्मों
 '

 से  भी  घटिया  स्तर

 के  होते  फिर  दूसरे  फिल्मों  को  भी  नाबालिग़  की  एक  भारी  संख्या  किसी  न  किसी  भांति  देखने

 का  प्रबंध कर  लेती  हैं  ।  हम  प्रतिदिन  सिनेमा  घरों  पर  देख  सकते  हें  कि  ऐसी  फिल्मों  को  देखने के  लिये

 स्कूल  व  कालेजों  के  लड़के  व  लड़कियां  कितने  उत्सुक  व  प्रयत्नशील  रहते

 मे  समझता  हूं  कि  हमें  कौर  यू  का  यह  भेद  मिटा  देना  चाहिये  ।  जो  चीज  हम  बच्चों  व  व्यस्कों

 को  नहीं  दिखा  सकत  उस  से  हमें  प्रौढ़  व्यक्तियों  के  मनों  को  विषाक्त  बनाने  का  द्यਂ  म्रधिकार  है
 ?

 १८,  १९  वेष
 के  बच्चों  को

 वਂ  हत्याओं  व
 भ

 crag  दृश्यों  से  भरे  ऐसे  चित्र  दिखाने  से
 उन  के  मन  पर  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है

 ।
 प्रायः  वे  भ्र पने  जीवन  में  उन्हीं  अ्रवास्तविक  घटनाओं  को

 चित्रित  करने  का  प्रयत्न  करते  ऐसे  चित्रों  की  बड़े  बड़े  लोगों  ने  भर्त्सना की  है  ।

 इस  से  पुलिस  के  सामने
 भी

 अनेक  समस्याएं उठ  खड़ी  हुई  इस  लिये  इस  प्रकार  के  चित्रों  का  दिखाया
 जाना  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 विवाचक  के  सदस्यों  को  ऐसे  चित्रों  का  विवाचन  करने  के  लिये  aie  श्रमिक  श्रधघिकार  दिये

 जाने  ्र  केवल  इतना  ही  नहीं  बल्कि  उनकों  इस  प्रकार  के  चल  चित्रों  की  प्रचार  सामग्री

 चन
 व  निरीक्षण

 का
 अधिकार  होना  चाहिये  जिस से  इन  चित्रों  के  गंदे  गंदे  दुश्य  जनता  के  सामने

 स्थायी  रूप  से
 न  प्रदर्शित किये  जा  सकें  जिनका कि  चलचित्र से  भी  बुरा  प्रभाव पड़ता  है  ।  इसਂ  लिये

 मैं
 मंत्री  महोदय  से

 निवेदन  करूंगा  कि  विवाद  बोर्ड  को  चलचित्रों  के  वितरकों

 पर  भी
 नियंत्रण  रखने

 के  अघिकार दिये  जाने  चाहिये  ।

 तथा  प्रसारण
 मंत्री  :  में  माननीय  सदसयों  को  इस  रोचक

 विवाद  के  लिये  धन्यवाद  देता हूं
 ।  नेमत  विभिन्न  बातों  को  बड़े  ध्यान  से  सुना है  ।  मैं  उन्हें  विश्वास

 दिलाता
 हूं

 कि  इन  सब
 बातों

 पर
 विचार

 किया  जायेगा  ।
 ३

 fia  ata  में
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 पहले  तो  में  भ्रापको यह यह  बताना  चाहता हं  कि  यह  विधेयक  कोई ऐसा  विधेयक  नहीं  जिसके

 द्वारा  सम्पूर्ण  चलचित्र  उद्योग  की  WT ABT qaeraeay  की  जा  रही  हो  |  मैंने  पहले  ही  यह  बात  कही  थी  कि

 यह  विधेयक  प्रक्रिया  क  है  तथा  चलचित्रों  के  प्रदर्शन  ौर  विवाचन  सेਂ  उसके  सम्बन्ध  है  ।  यह

 ठीक  है  कि  एक  व्यापक  विधेयक  जो  उद्योग  को  कौर  ठोस  अधार  पर  रख  वांछनीय  होगा  किन्तु
 वर्तमान  वैदिक  में  यह  बात  नहों

 है  ।  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  इस  विधेयक  में  क्रियान्वित

 नहीं  हो  सकते  ।

 मुझ  उद्योग  की  समस्या त्रों  का  पूरा-पूरा  ध्यान  है  ।  मातनीय  सदस्यों  ने  संकेत  किया  है  कि

 सरकार  ने  चलचित्र  उद्योग  की  बड़ी  बड़ी  सदस्यों  को  हल  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 नहीं की  है  ।  में  पहले  उनका  उत्तर  पहले भी  मेंने  इन  stay  का  उत्लेख  किया है  किन्तु  a

 यहां  उन्हें  फिर  दोहराऊंगा  ।  मेंने  पहले  भी  बताया  था  कि  चलचित्र  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन

 पर  हम  कया  का वाही  कर  सके  थे  प्रो  क्या  नहीं  कर  सके  थ  ।  चलचित्र जांच  समिति  की  कुछ

 रचनात्मक  प्रौर  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  हमने  लिया  है  ।  में  उनमें  से  दो  तीन  का  उत्लेख  करूंगा  |

 पहले  तो  चलचित्र  संस्था  दूसरे  उत्पादन  या  पूर्व-विवेचना
 ब्यूरो  हैऔर  तोसरे  है  वित्त  निगम  ।  चलचित्र  संस्था  सम्बन्धी

 रम्भिक  art  समाप्त  हो  चका  है  ।  पूर्व-विवाचक  रो  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  बात  यदि

 हमें  वित्तीय  कठिनाइयां  न  होतीं  तो  यह  काम  भी  पूरा  कभी  का  हो  गया  होता  !  चलचित्र  वित

 निगम  के  सम्बन्ध  में
 भी

 यही  बात  है  ।  हमें  जो  कठिनाइयां  रही  है  वह  सारी  की  सारी  वित्तीय  रही

 हे
 ।  इसके  होते ः

 भी  हम  पहले  कुछ  मामूली स्तर  पर  एक  वित्तीय  निगम  स्थापित करने  वाले
 हैं  ।

 sim
 घन

 उपलब्ध  होते  पर
 हम

 सारी  कठिनाइयों
 को

 दूर  कर  लेंगे
 ।

 यह  सच  है  कि  यह  उद्योग  mcafee  महत्वपूर्ण  है  किन्तु  इसका  स्वरूप  हमारे  अन्य  उद्योगों

 के  स्वरूप  से  पूर्णतया भिन्न  है  sa  उद्योग के  एककों  में  समानता  नहीं  है  विभिन्नता है  ।  इनके
 दन  भी  निर्माताओं  की  पोग्यतानसार  विभिन्न  प्रकार  के  होते  हें  अर  एककों  की  वित्तीय  स्थिति  भी

 विभिन्न  प्रकार  की  है  ।

 इस  उद्योग  में  विभिन्न  व्यापारिक  संगठन  हैं  ।  इसमें  एक  अखिल  भारतीय  संगठन  भी  है
 यद्यपि  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  वैसा  ही  सुसंगठित  उद्योग  है  जैसे  कि  कपड़  उद्योग  इत्यादि

 इसलिये  सब  सेਂ  पहला  काम  उद्योग  को  एक  सुव्यवस्थित  संगठन  के  स्पर्म  स्थापित  करना  होना
 चाहिये  |  इस  दिशा में  पर्याप्त  बाघो ंहैं  ।  इसके  प्रश् चात  ही  हम  इस  उद्योग  एक  उद्योग के

 रूप  में  संगठन  त  कर  सकते  |  इस  समय में  विवाचन  के  wea  पर  नहीं  बोल  रहा

 इसके  पश्चात  चलचित्र  उद्योग  में  एक  चलचित्र  परिषद  बनाने  का  भी  प्रदान  था  |  इस  सम्बन्ध

 मभ्रप्रल  में  त  बतया  था  कि  जांच  समिति  की  सिफारिश  के  ग्रीस  किस  आधार  इसे  स्थापित

 नहीं  किया  जा  सकता
 ।  यदि  तरसा  किया  जाय  तो  सारा  वित्तीय  प्रभार  सरकार  पर  ही  झरा  पड़ेगा  ।

 फिर  उसके  गठना तु सार  सरकार  को  इस  पर  कोई  नियंत्रण  न  होगा  कौर
 सरकार

 की
 यहं  इच्छा

 भी

 थी  कि
 वह  इस

 सम्बन्ध  में  पर्याप्त  जानकारी  प्राप्त
 कर  ले

 ।

 श्री  मिलती  ने ने  इस  विधेयक  के  आघार  को  ही  चुनौती  दी  है  ।.  मेंने  उन  को  ध्यान

 से  सुना  है  भ्र में  समझता हूं  कि  उनके  द्वारा  कही गई  बातें  विमान  विधेयक  से  कोई  अधिक  सबन्ध

 नहीं  रखती  |  उन्होंने  प्रश्न  यह  उठाया  है  कि  सरकार  की  झोर  से  ata  चाहिये  या  नहीं  ।

 इस  मामले  पर  इ  स
 सभा  में  एक  बार  बल्कि  sta  बार  चर्चा  हो  चुकी

 ौर
 जनता  तथा  संसद

 के  अधिकतर  सदस्यों  की  यही  राय है  कि  चलचित्रों  विवाचन  होना  चाहिय े।
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 श्री  मिलती ने  अमेरिका तथा  इंग्लैण्ड  को  उल्लेख  किया  हैं  ।  हमें  प्रत्येक  बार  प्रत्येक  वस्तु
 में

 इन्हीं  देशों  का  श्रतुसरण  नहीं  करना  यह  ठीक है  कि  हमें  हर  देश  से  अच्छी  चीजें
 ते

 लेनी

 चाहियें  किन्तु  हर  बात  में  उनका  श्रतुसरण  करना  कोई  ज़रूरी  नहीं  ।  संविधान  में  भी  विवाचन  को

 इस क्षेत्र  में  मान्यता दी  गई  है  ।  समाज  के  हित  के  लियें  इन  पर  पर्याप्त  नियंत्रण लगा  देने  की

 व्यवस्था  को  संविधान  भी  मान्यता  प्रदान  करता  है  |

 इसके  अलावा  जनमत  भी  इसके  पक्ष  में  है  ।  यही  बल्कि  दोनों  सभा त्रो ंमें
 सदस्यों  ने

 इस  बात  की  बड़ी  आलोचना की  है  कि  सरकार ने  विवाचन  को  तनिक  ढीला  कर  दिया

 कठोर  विवाचन  पर  आग्रह  करते  हूं  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  श्री  मिलती  से  सहमत  नहीं  हूं
 |

 इसके  पश्चात्‌  श्री  मिलती  तथा  हेम  ने  नैतिकता  तथा  शिष्टता  का  प्रदान
 उठाय  ।  कोई

 स्पष्ट  परिभाषा  का  निर्धारण  करना  तो  सरल  काम  नहीं  इस पर  अनेक  बार  चर्चा  की  जा

 चुकी  १९५३-५४ के  आयव्ययक  सम्बन्धी  वाद-विवाद  में  भी  इस  बात  पर  चर्चा  हुई
 थी  ।

 नैतिकता  शरर  शिष्टता  सामाजिक  धारणायें  हूं ग्र ौर  वास्तव  में  वे  किसी  समाज  द्वारा  व्यवहार  के

 मान्य  स्तर  होते  हें  ।  यद्यपि  मुख्य  सिद्धान्त  निर्धारित  किये  जा  सकते  हें  किन्तु  व्य  चीज  नैतिकता

 के  स्तर  के  भु हाल  हैं  अथवा  इस  बात  पर  लोगों  में  मतभेद  रहेगा  |  चाहे
 कितनी

 ही  क्यों
 न  बना  ली  जाये  मतभेद  तो  सव  ही  रहेगा  ।  यदि  विशिष्ट  मामलों  में  अन्तर

 रहेगा  तो  अ्रन्तत  विधि  ही  इसका  निराकरण  करेगी  |  हम  तो  केवल  इस  विषय  में  मुख्य  सिद्धान्त  ही

 रख  सकते  हे  ।  इससे  at  नहीं  जाया  जा  सकता  |

 श्री  मिलती  ने  विधेयक  को  परिचालित  करने  का  सुझाव  दिया  है  कि  इसमें  सिद्धान्त  सम्मिलित

 सिद्धान्त  तो  होंगे  ही  कौर  इसका  कारण  यह  है  कि  भविष्य  में  परिवर्तन  करने  वाले  लोग  इन

 सिद्धान्तों  से  ही  art  शर  किसी  बात  से  नहीं  ।  यदि  वह  वर्तमान  खण्डों  के  स्पष्टीकरण  के

 भी  विरुद्ध  है  तो  भी  उनके  द्वारा  बताये  गये  कारण  सन्तोषप्रद  नहीं  उनका  कथन  हैं  किसे  विहित

 विवाचन  ही  बन्द  कर  देना  चाहिये  ।  इन  सब  बातों  पर  किसी  ate  समय  चर्चा  कर  सकते  किन्तु

 में  समझता हुं  परिवर्तन  मान  समय  में  अब  इसके  पक्ष में  लोगों  की  इतनी  राय  है  तो  इस प्रकार की  चर्चा

 करना  उचित  नहीं  होगा

 बच्चों  के  चलचित्रों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  उल्लेख  किया  गया  ।  यह  महत्वपूर्ण विषय  है  कौर
 इन  चित्रों  की  है  ।  किन्तु  बच्चों  के  लिये  चलचित्र  बनाना  इतना  आसान  काम  नहीं

 इनके  लिये  fara  ज्ञान  की  शौर  बाल  मनोविज्ञान  जानने  की  बड़ी  भारी  आवश्यकता

 यह  काम
 विकास

 से  होते  हें  न  कि  किसी  प्रकार  के  आदेशों  से  होने  संभव  है  ।  जब

 हमने  इस  समस्या  को  हल  करने  की  सोची  तो  हमें  विशेज  मिलने  कठिन  हो  गये  |  अतः  सरकार

 ने  सोचा  कि  आरम्भ  में  वह  समस्या  का  हल  न  करे  बल्कि  किसी  संस्था  को  दे  दे  कौर  इसी
 कारण  बालोपयोगी  चलचित्र  संस्था  की  स्थापना  हुई  ।  संस्था  स्थापित  होने के  बाद  हमने  सीमा  कि

 यह  सारे  देश  में  कार्य  करेगी  ।  हमें  ara  थी  कि  यह  समिति  क्षेत्रीय  बालोपयोगी  चलचित्र  संस्था
 स्थापित  करेगी  जो  कि  श्रत्यावश्यक  कार्य  है  ।  संस्था  का  आरम्भिक  कास  बड़ा  कठिन  रहा  है
 शर

 वह
 पर्याप्त  कठिनाइयों  के  ही  काम  दुरू  कर  सकी  है  |

 में  चाहता  हुं  कि  संस्था  प्रतीक  संख्या  में  शर  अधिक  अच्छी  बालोपयोगी  चलचित्रों  का  निर्माण

 करें  ।
 करे  किन्तु  में  सदस्यों  से  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि  बे  संस्था  की  कठिनाइयों  को  समझें  तथा  इसकी  सहायता
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 इसका  यह  श्र  नहीं  कि  केन्द्र  किसी  राज्य  को  पी  संस्था  नहीं  बनाने  देगा  बल्कि
 हमने

 तौ

 राज्यों  को  ऐसा  करने के  लिये  कहा  है  ।  हमने  यह  भी  कहा  कि  संस्था
 क्षेत्रीय

 संस्थायें  बनाने  में

 राज्यों  की  हर  प्रकार  से  सहायता  करेगी  ।

 आरम्भ  में  इसके  एक  दो  चलचित्र  बताये  ।  आगामी  वर्षों  में  वह  अधिक  चित्र  बना  सकती

 है  ।  किन्तु  पहले  पहल  भ्रच्छे  चित्र  वह  नहीं  बना  सकेगी  ।  अरब  वह  शाखायें खोलने  का  प्रयत्न

 कर  रही  है  जो  कि  राज्य  बालोपयोगी  चलचित्र  संस्थायें  कही  जायेंगी  ।  इन  से  न  केवल  बह

 चित्रों  को  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  परिणत  करा  सकेगी  उन  भावायोों  में  विशेष  लिन  भी  तैयार

 करा  सकेगी  |

 में  मानता
 &  कि  प्रगति  महत्वपूर्ण  नहीं  लेकिन  समस्या  भी  बड़ी  उलझनों  वाली  ही  हैं  ।

 हमें  संस्था  के  प्रति  आलोचनात्मक  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  करना  चाहिये  |  इसमें  प्रतिष्ठित

 लोंग  हू  जो  बच्चों  के  विकास  में  प्रत्य थिक रुचि  रखते  |  फ्री  के  पास  रचनात्मकਂ  सुझाव

 हों  ती  हम  उन्हें  प्रशासन  दिलाते  हैं  कि  हस  उन्हें  क्रियान्वित  करते  का  प्रयास  करेंगे  ।

 हमें भी  बच्चों के  far  चलचित्र  तैयार  करने  की  पुरी  उत्सुकता  है  ।

 इस  सम्बन्ध में  रूस  तथा  प्रत्य  देशों  में  बनने  वाले  चलचित्रों  का  भी  उप्लेख  किया  गया  है  |

 fat  तंगा मणि  यहां  कितने  चलचित्र बने  हैं  ?

 पूछा  कसकर :  यहां  दो  बड़े  चलचित्र  बने  डोर  तीन  चार  छोडे  चलचित्र  भी  निर्मित  हु  पे

 हैं  ।  यह  संख्या  में  आपको  बाद  में  दे  दूंगा
 ।  यदि  आपकी कोई  सुझाव  देने  हू  तो  में  चर्चा करने

 के
 लिये  पूर्णतया तैयार  हूं  ।

 श्री  ईदवर  अय्यर  ने  इन  चलचित्रों  को  सभी  भारतीयों  में  परिणत  करने  के  बारे  में  आलोचना

 की  परिणत  किया  जा  रहा  है  प्रौढ़  इसमें  दक्षिण  भारत  की  भाषाओं  को  पूर्ववर्तिता  दी  जाफ़री  ।

 संभवतया  उसने  तामील  से  प्रारम्भ  किया  है  में  मलयालम  के  बारे  में  भी  कुछ  कहूंगा  |

 वास्तव में  भविष्य  में  केन्द्रीय  संस्था  तथा  राज्य  संगठन  मिल  कर  are  fear  करेंगे  झर

 एक  भाषा  के  चलचित्रों को  दूसरी  भाषा  के  चलचित्रों में  परिणत  किया  जाया  करेगा  ।  यह  आरम्भिक

 कंडिवाइयां  हें
 ara  है  माननीय  सदस्य  इनकी  गम्भीर  आलोचना न  करेंगे

 विवाचन  बोर्ड  के  कार्यों की  भी  आलोचना  हुई  यह  कोई  सरल  विषय  नहीं  विवाचन

 तो  एक  नकारात्मक  कार्य  विवाचन  बोर्ड  को  देखना  होता  कि  कोई  चीज़  तो

 नहीं है  ।  वह  काम  भी  उन्हें  प्रदेशों  तथा  हिदायतों  sala  रह  कर  करना  होता  है  ।  fae

 किसी  चित्र  अलील  समझें  भी  तो  भी  वर्तमान  विधि  के  ater  कहू  दूसरे  तित्र  पर  प्रतिबन्ध

 नहीं  लगा  सकते  ।  वह  उसके  fed  खास  हिस्से  पर  शभ्रायत्ति  उठा  सकते  |  हमें  विधायकों

 की  अ्रालोंचना करनें  से  पहलें  यह  देख  लेना  चाहिये  कि  उनको  कितनी  सीमाओं  में  रह  कार्य

 करना  पड़ता  में यह  नहीं  कहता कि  प्रत्येक  मामले में  विवाद्यक  ठीक  ही  कहते

 a  |  वह  गलती  कर  सकते  हैं  लेकिन  ग़लती  तो  सब  लोगों  से  हो  सकती  है  ।

 किसी  व्यक्ति  को  शिकायत  तो  उसकी  सुनवाई  भी  हो  सकती  ।  यही

 बात  हम  तो
 कर

 सकते
 ।  में  यह  नहीं  कहता

 कि
 में  बोर्ड  के  प्रत्येक  निर्णय  का  करता

 बल्कि
 मेरे  कथन  का  तात्पयें  यह  है  कि  उनका  काम  बहुत  ही  कठिन

 मल  झंप्रेजी  में
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 हमारी  शक्तियां बहुत  ही  कम  हें  ।  यदि  यह  सभा  सहमत  हो  जाय  प्रौर  हमें  पूरी  शक्तियां  दे
 तो  निस्संदेह  ats  कुछ  कायंवाही  कर  सकता  है  अ्रन्यथा  हम  ए  सी  अवांछनीय  फिल्मों  पर  क्या

 वाही कर  सकते  हें  जिनकी  कौर  श्री  साघन  गुप्त
 न

 उल्लेख  किया  है
 ।

 इस  मामले  में  हम  निस्सहाय हैं  |

 हमें  तो  निर्धारित  परिधि
 ही

 में  रहना
 यदि  श्री  अय्यर  ही  हमें  कोई  wea  सुझाव दें  तो  हम  निस् सं देह

 उस  पर  विचार करेंग  ।

 दूसरा  पहल  है  जिस  पर  माननीय  सदस्यों  जोर  दिया  हैं  ।  में  माननीय  सदस्यों

 से  सहमत  हु  कि  चलचित्र  सुघार  नकारात्मक  ढंग  से  नहीं  हो  सकता  |  किन्तु  यह  विधेयक  तो

 विवाचन  के  सुधार  के  लिये  है  ।  चलचित्रों  सुधार  पृथक  विधेयक  से  हों  है
 ।

 में  इस
 बात

 से  सहमत हुं  कि  चलचित्रों का  स्तर  सुधारा  किन्तु  इस  काम  के  लिय  अतुल  की
 आवश्यकता

 है  क्योंकि  चलचित्रों  के  निर्माणार्थ  बहुत  wire  धन  की  आवश्यकता  होती  है  ।  प्रच्छी  फिल्मों  के

 बनाने  के  लिये  हमें  या  तो  रुपया  पड़ेगा  या  सहायता  देनी  पड़ेगी  |  उदाहरण  बंगाल  सरकार

 ने  पांचालीਂ नामक  चलचित्र  बनाया  ।  इन  पर  धन  तो  व्यय  होता ही  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  धन  व्यय  करने  की  आजादी  दें  तो  इस  प्रइन  पर  विचार  किया.जा  सकता  है  ।  किन्तु

 विमान  वित्तीय  कठिनाइयों को  देखते  हुये  में  समझता  हुं  कि  यह  संभव  नहीं  है  कि  हम  इतना  घन

 इधर  व्यय  करें  ।  जब  हमारी  कठिनाइयां दर  हो  जायेंगी  तब  यह  प्रदान  लिया  जायगा
 ।  म

 arn  करता  हु
 कि

 प्रस्तावित  चलचित्र  वित्तीय  निगम  इस  दिशा  में  कार्यवाही  कर
 |

 ~  दा
 श्री  भट्टाचार्य  तथा  श्री  बुझा  ने  तथा  चित्रों  के  बारे  में  कहा

 |  में  जानता  हूं  कि

 चित्रों  के  बारे  में  नियमों  का  पालन  कड़े  ढंग  से  नहीं  होता  ।  किन्तु  इसके  लिये  मंत्रालय
 की

 झांलोचना करना  लाभदायक  नहीं  है  ।  में  बता  चुका  हूं
 कि  थियेटरों में  प्रवेश

 के
 नियमों

 को
 पुलिस

 वाले  लागू  करते  हू  इसका  हमारे  साथ  कोई
 भी  सम्बन्ध नहीं  है  ।  यह  केन्द्रीय विषय  नहीं  है  ।  हम

 तो  प्रदर्शन  के  सामान्य  नियम  निर्धारित  करते  हैं  और  उन्हें  लागू  करना  राज्यों  के  गह  विभागों  का

 गतंव्य है  ।  में  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  करे  सकता  ।  वास्तव में  मेंने  विभिन्न  राज्यों  में  पुलिस  का

 ध्यान  इस  me  दिलाया  है  ताकि  वह  अधिक  सक्रिय  ढंग  से  उस  जोर  प्रयास  करें  ।  किन्तु  श्री  भट्टा

 ह  कहते  &  कि  चूंकि  इन्हें  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  इस  कारण  इनको  ख़त्म  कर  दिया  जाये  |

 किन्तु में  उनसे  सहमत  नहीं  कुछ  चित्रो ंसे  वयस्कों पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  किन्तु  बच्चों

 पर  पड़ता है  ।  यह  तो  सैद्धान्तिक  wer  है  जिस  पर  हम  पर्याप्त  चर्चा  कर  सकते  हूं  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  वयस्कता  की  पर  विवाद  करते  हे  तो  हम  राज्य  सरकारों से  मंत्रणा

 करके  च्  २१  वर्ष  तक  निर्धारित कर  सकते  हैं  ।  ।  इस  प्रकार  चलचित्रों  के  वर्ग  बनाना

 वांछनीय है  ।  लागू  करने  का  दूसरा  है  ।  इसे  लागू  तो  पुलिस  ही  को  करना  है  ।

 इसी  के  साथ  सम्बन्धित  दूसरा  विषय  इश्तहारों
 इनके  सम्बन्ध  में  हमने  हारना  बार

 विभिन्न  राज्यों
 के

 गृह  विभागों  का  ध्यान  आकर्षित कराया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  बार  परिपत्र
 भी

 जारी  किये  गये  हैं  कि
 यदि

 कोई  व्यक्ति  ऐसे  चित्रों  वाले  इश्तहार  छापेगा  या  लगायेगा
 जो  कि

 विवाचकों
 ने  फिल्मों में  से काट  दिये  हों  तो  निस्संदेह  उन  लोगों के  विरुद्ध  बैध  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 लेकिन  यह  कायें  वाही  मेरे  मंत्रालय  द्वारा  या  विवाचन  बोड़े  द्वारा  नहीं  की  जा  इसे  राज्य

 कारें  ही  axe  सकती  हैँ  ।

 संविधान  के  अनुसार  हम  विवाचकों  को  भी
 यह  श्रीनगर  नहीं  दे  सकते  । प  पर

 नियंत्रण  नहीं  रख  सकते  |
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 में  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  में  उनके  सुझावों  को  ध्यान  में  रखूंगा  तथा
 उन  पर  विचार  करूंगा  |

 fat  मिलती  :  में  विधेयक  को  परिचालित करने नें  के  बारे  में  अपना  संशोधन

 वापस  लेता  हू  ।

 संशोधन  सभा  की  ध्रुमिर  से  वापस  गया  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि

 Pay  में  म्रप्रेतर  संशोधन  करने करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 fear  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |

 महोदय  :  हम  खण्ड वार विचार  wera  करेंगे  ।  यह  है  कि

 खण्ड  २  विधेयक  का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  ।

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३  २  का

 श्री  सम्पत  अपना  संशोधन  संख्या  २४  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 जब
 तक  हम  शब्दों  की  ठीक  ठीक  परिभाषा  नहीं  करते  तब  तक

 इका  है  कि  इसका  दुरुपयोग  किया  जाये

 |  अज
 बहुत  से  राजनैतिक  सम्मेलनों  के  चित्र  लिये

 जाते

 @  यह  न्यायोचित  नहीं कि  १००  या  २००  फीट  लम्बे  feat का  भी  विवाचन  हो  ।

 डा०  केशकर  में  श्री  सम्पत  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  ये  शब्द  आरम्भ  से  ही  इस  विधेयक  में

 प्रदर्शन  का  we  यहां  वही  लिया  जायेंगी  जो  साधारणतया लिया  जाता  है  ।  हमने यहां  प्रदर्शन
 दाऊद  न  रख  कर  ह. हू 0 सावेंजनिक  प्रदर्शनਂ  रखा  है  ।  विद्यमान  विधि  में  इस  सम्बन्ध  के  निर्णय

 मान  हूं  ।  यदि  हम  चलचित्र  की  उनकी  परिभाषा  को  मानें  तो  यह  युक्तियुक्त नहीं  है  ।  इस  शब्द

 के  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  विधि  न्यायालय  स्पष्टीकरण  कर  ही  सकते  हैं  ।  हम  कोई  नवीन

 बात  तो  कर  ही  नहीं  रहे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  तै  शोधन  संख्या  २४  मतदान के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि

 खण्ड  ३  विधेयक  का  at  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वी हत  |  |

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 खण्ड  ४  ३,  ४,  ५  तथा  ६  के  स्थान  पर  नई  गारा  का  रखा

 नरों  सम्पत  में  संशोधन  संख्या
 २७

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 ee
 श्री  ईश्वर  में  संशोधन  संख्या

 २६  प्रस्तुत
 करता हूं  ।

 पंगुल  अंग्रेजी



 {  ay ३१२६  चलचित्र  हत्  नर  )  घ  यक  १९  gOS

 fart  भक्त  दर्शन  )
 में  संबोधन  संख्या  १  से  १४  प्रस्तुत  करता  हूँ

 ।

 falaat  इला  पालचौघरी  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  २२  तथा  २३  प्रस्तुत

 करती  हु  ।

 पंडित  हवा  wo  ज्योतिषी  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  १८,  १९,  २०  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 श्री  भवत  दर्शन  :  उपाध्यक्ष  जिन  संशोधनों  की  सूचना  मने  दी  है  att  उनमें  जो

 बातें  में  ने  कहनी  हू  उनको  दो  तीन  atét—ater  श्रेणियों  में  बांटा  जा  सकता  है
 ।

 सबसें  पहलें  तो
 में  भ्र पने  आदरणीय  मित्र  श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  जी

 का
 कृतज्ञ

 हूं
 कि

 उन्होंने  अपने  भाषण  में  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  समझाने  का  प्रयत्न  किया है
 कि

 यह
 जो

 ‘qo  कौर  ए०  प्रमाणपत्र  के  बीच  अन्तर  किया जा  रहा  यह  ही  नहीं  &  बल्कि

 हानिकारक  भी  सन्‌  PENK  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  ने  ३,२३६  फिल्मों

 की  जांच  की  उनमे ंसे  ३,१९७  को  प्रमाण  पत्र  दिये  उनमें  से  ३,१०१  को  यू०  टाइप

 का  यानी  अ्रनरेस्ट्रिकिटिड करार  दिया  गया  प्रौढ़  ९६  को  ए०  टाइप  का  प्रमाणपत्र दिया  गया  था  जिसका
 मतलब  यह  है  कि  वे  केवल  वालिगों  के  लिए  या  एडलट्स  के  लिए  में  समझता हूं  कि

 जैसे
 कि

 श्री  महंती  जी  तथा  दूसर  माननीय  सदस्यों  ने  प्रश्न  उठाया  हूँ  कि  डिसेंती  atte  मॉरैलिटी
 की  कया

 परिभाषा  हो  ate  माननीय  मंत्री  जी  की  तरफ से  थोड़ा  बहुत  समझाने  का  भी  प्रयत्न  किया
 गयां

 लेकिन जो  सबसे  बड़ी  कसौटी  मेरी  नजर  में  प्रा  सकती  हैं  वह  यह  हो  सकती  हू  कि  वही

 चित्र  देखे  जाने  के  काबिल  हे  या  उन्हीं  चलचित्रों को  फ्रमाणित  किया  जाना  चाहिये
 जिनको  कि

 हम  अपनी  मां  बहनों  ak  wot  बाल  बच्चों  के  साथ  देख  सकें  ।  श्रगर  हम  कुछ  वग  के

 चलचित्रों  को  किसी  खास  at  के  लिए ही  प्रमाणित  करते हें  तो  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता

 वह  जोबर्ग  हूँ  वह  ज्यादा  पढ़ा  लिखा हो  सकता हूं  wattage  पुस्तकों  के  द्वारा  भी  उस

 ज्ञान  को  प्राप्त  कर  सकता हूँ  जो कि  वह  चित्रों  के  द्वारा  प्राप्त  करता  पुनः  हमें  उन्हीं  चित्रों

 का  प्रदर्शन  करने  की  aia  देनी  चाहिये  जिनको  कि  सभी  श्रेणियों  के  कौर  सभी  ga  के  लोग

 देख  इस  वास्ते  में  प्रार्थना  करता हूं  कि  यू०  कौर  ए०  टाइप  में  जो  अन्तर  किया  जा  रहा

 इसको  वास्तव  में  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये

 माननीय  मंत्री
 जी

 ने  भ्र पने  भाषण  में  कहा  कि  ore  यह  सुझाव  रखा  जाता  कि  १८

 वर्ष  के  बदले २१  वर्ष  की  ary  कर  दी  जाए  तो  शायद  उस  पर  ag  विचार  करते  ।

 प्रभी  तो  कोई  इस प्रकार  का  संशोधन  नहों  रखा  गया  है  ।  में  उनसे  पुछना  चाहता  हूं  कि

 क्या  वह  यह  संशोधन  अपनी  तरफ  से  यहां  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  ताकि  कम से  कम  यह
 प्रतिबन्ध  कुछ  ऊपर  तो  बढ़  सके  कौर  भ्रमर  वह  इसके  लिए  तैयार  हें  तो  में  समझता हूं
 कि  सदन  के  जो  नियम हें  उनको  कुछ  ढीला  किया जा  सकता  हूँ  कौर  इसकी  उपाध्यक्ष

 बाप  अनुमति  भी
 दे  सकते  इस  सम्बन्ध  में  ज्यादा  अड़चन  नहीं  श्रानी  चाहिये  क्योंकि  हमारे

 संविधान
 के

 अन्दर  भी  जो  मत  का  अधिकार  दिया  गया  है  वह  २१  वर्ष  के  ऊपर  के
 लोगों  को मत  q

 ही  दिया गया  है
 |

 कम  से  कम  इस  संशोधन  को  नगर  यहां  रखा  जाए  कौर  सदन  इसको स्वी  कार

 कर  ले
 तो  बहुत  कुछ  हमारी  जो

 कठिनाई हैँ  वह  दूर  हो  सकती है  | एएसलयर्ययर  ———

 sist में
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 am  दिन  हम  देखत ेहं  कि  किस  तरह से  यह  जो  दो  वर्गों  के  सर्टिफिकेट  दिये  जाते हैं
 इनका  दुरुपयोग  रहा है  |

 प्रभी  कुछ  दिन  पूर्व  मेंने  एक  समाचारपत्र  में  पढ़ा  था  कि  इलाहाबाद  के  विद्यालयों  के

 प्रिसीपल  साहिबान  कौर  अध्यापकों  का  एक  सम्मेलन  हु  था  जिसमें  उन्होंने  दो  बातों  की  माँग

 किसी
 ।  एक  तो  उन्होंने  यह  मांग  की  थी  कि  ए०  टाइप  के  सर्टिफिकेट  के  फिल्मों  को

 प्रदर्शित  करने की  प्राज्ञा  नदी  जाए  क्योंकि  लड़के  लड़कियां  ज्यादातर  उन्हीं  को  देखने  केलिए

 जात े्  दूसरी  मांग  उन्होंने  यह  की  थी  कि  जिस  समय  क्लास  लगती  है  उस  समय  कम  से  कम

 सिनेमा  न  हो  क्योंकि  क्लासिक  खाली  हो  जाती  हैं प्र ौर  विद्यार्थी  at  क्लासिक  छोड़

 कर  चला  जाता है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  केवल  इतना ही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  श्र में
 करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 अब  में  अपने  संशोधन  संख्या  ११  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  जो  कि
 धारा  ६  (२)

 से  सम्बन्ध रखता  है  ।  ६  (२)  के  भ्रन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार
 को  अधिकार  दिया

 जा  रहा है  कि  वह

 ७  श्राप  भी  जहां  तक  प्रमाणित  फिल्मों  का  ताल्लुक़  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  सकती है  ।

 इसमें  मेंने  यह  संशोधन  रखा  है  माननीय  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  ने  भी  इसी

 प्राच्य  संशोधन  दिया  है  शौर  वह  इस  प्रकार  है

 ~
 atc  a  अथवा  किसी  नागरिक  या  संस्था  द्वारा  ध्यान  आकर्षित  करने से  प

 जब  यह  चीज  मूल  भ्र विनियम  में  स्पष्ट  शब्दों  में  कही  गई  थी  तो  क्यों  इसको  इस  बिल

 में  उठाया  जा  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  ऐसा हो  सकता है  कि  स्वयं  शासन  के

 ध्यान में  कोई  गलती  न  are  शर  देश  के  किसी  नागरिक या  किसी  संस्था  के  ध्यान  में

 श्री  जाऐ  शर वह  उसे  सरकार  के  ध्यान  में  ५ लाय  या  कोई  संस्था  आवेदन  पत्र  सरकार  के  पास

 भेजे  कौर  गल्र्स  मेंट  फिर  जांच  पड़ताल  करे  ae  प्रतिबन्ध  लगाये  तो  में  समझता हूं  कि  माननीय

 मंत्री  महोदय  को  इसमें  तो  कोई  एतराज  नहीं  होना  चाहिये  ।

 डा०  केन्द्र :  जो  बात  श्राप  कह  रहे  हैं  वह  तो  हो  रही है  यह  चरागे  भी  होती  रहेंगी ।

 कोई  भी  नागरिक  झ्र गर  शिकायत  करे  तो  उसकी  हम  जांच  करते  लेकिन  इसको  कानून  में

 डालने  की  कोई  आवश्यकता  मालूम  नहीं  देती  है
 ।

 थो  भक्त  दर्शन :  मेरा  दूसरा  संशोधन  संख्या  १२  है
 ।

 में  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  कोई  फिल्म  देश के  एक  भाग  के  लिए  गलत है  तो  वह  देश

 के  दूसरे  भाग  के  लिए  कंपे  सही हो  सकती है  ।  कुछ  ग्रसा  पहले  उत्तरप्रदेश  सरकार  ने  बरसात

 फिल्म  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  था  श्र  लोग  इस  फिल्म  को  देखने  के  इतने  उत्सुक  थे  कि

 वे  wear  तक  इसको  देखनें  के  लिए  गये  क्योंकि  पंजाब  सरकार  ने  प्रतिबन्ध  नहीं

 लगाया था  ।  अलग  प्रान्तों  में  यह  में  समझता  जायज  नहीं  जो  प्रतिबन्ध

 लगाया  जाता है  वह  सावंदेशिक  रूप से  लगना  चाहिये  कौर यह  नहीं  कि  एक  प्रदेश में  दूसर

 प्रदेश में
 न  लगे  जैसी  की  व्यवस्था  की  जा  रही  अब  देश के  एक  खंड

 में  वह  लगेगा  कौर

 gat  खंड  में  नहीं  इस  प्रकार की  व्यवस्था  करना
 में

 ठीक  नहीं  समझता हूं  ।  इतना ही

 मुझे  निवेदन  करना  था  |
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 fat  दी०  do  शर्मा  हमारा  देश  बहुत  बड़ा तीन  स्थानों
 पर

 इस

 समय  चलचित्रों  का  निर्माण  होता है  ।  इस  कारण  एक  ही  विवाचक  बोर्ड  इतने  बड़े  देश
 के  लिये

 पर्याप्त  नहीं  काम  के  आधिक्य  के  कारण  वह  श्री  काम से  न्याय  नहीं  कर
 सकते  ।

 कम से  कम  तीन  विवाचक  जेबों  हमारे  यहां  होने  चाहियें  ।  काम तभी  ठीक  ढंग  से  चल  सकता हैं  |

 विवाचक  बोई में  भी  ऐसे  व्यक्ति  रखे  जाने  चाहिये  जिनक  पास  पर्याप्त

 जिनके  पास  समय  ही  नहों  उन्हें  विवाचक  नहीं  बनाना  चाहिये  |

 rs  or  |
 जहाँ तक

 ए  तथा  चलचित्रों  का  संबंध  gag  भी  वर्गीकरण  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 चलचित्रों  को  चार  भागों  में  बांटना  एक  तो  बच्चों  के  लिपे  हो  भर  दूसरी  फिल्में

 लोगों  के  लिये  हों  ताकि  उन्हें  दिक्षा  मिल  पुलिस  नियमों  को  कठोरता  से  कभी

 लागू  नहीं  कर  सकती  |

 चलचित्रों  की  भ्रतुज्ञप्ति  की  श्रवण  भी  घटा  दी  जाये  ।  दस  वर्ष॑  की  अवधि  लम्बी

 तड़ी ै  यह  होना  चाहिये खण्ड  xq  में  संविधान
 के  निदेशक  तत्वों  का  कोई  उल्लेख  साहु

 senda  मोर {  ु  NEAT  oa  र. ७ oY  ्  sop  weaT
 @t  VE?  आपस

 न  की  amar  नहीं कोई  भी  चित्र  जो
 बैवानिकता

 होनी  चाहिये  ।

 आशा  करता हूं
 कि  देश  में  श्रांत  होनें  वाली  गन्दी  फिल्मों  पर  भी  मंत्रालय  पूरी

 निगरानी  रखेगा  |

 पंडित  हवा  प्र०  ज्योतिषी  :  उपाध्यक्ष  मेंने  जो  चार  संशोधन  दिये  हैं  उनमें  से
 बन

 संशोधन  to  १८
 में  म  यह  चाहता  हूं  कि  दाऊद  के  बाद  शब्द

 जोड़  दिये  जायें  ।  यह  ठीक है  कि  हम  को  भ्रमरी  राष्ट्रीय  सिक्योरिटी  वांछनीय हूं  |  हमें  ऐसी

 फिल्म्स  नहीं  बनाने  देती  चाहियें  जो  हमारी  सिक्योरिटी  में  बाधक  लेकिन  इसके  साथ  ही

 साथ  यह  भी  जरूरी  हँ  कि  वे  हमारी  उन्नति  में  भी  वाधक  नहों  ।  इस  बात  का  ख्याल  रक्खा

 जाय  |  इस  इलाज  H  अन्दर  में  कहीं  यह  लफ्ज  नहीं  देखता  हूं  जिससे  यह  व्यक्त  हो  कि  हम

 ऐसी  फिल्म्स  को  रोक  सकेंगे  या  हमारा  सेन्सस  बोड़े  ऐसी  फिल्मों  में  रुकावट  करेगा  जो  हमारी

 प्रगति  के  मार्ग  में  बाधक  होंगी  ।  स्टैग नेशन  राष्ट्र  के  लिये  अवांछनीय  वस्तु  हूँ  ।  भले  ही

 सिक्योरिटी  हमारी  लेकिन  जिस  स्थिति  में  हम  राज  हें  केवल  उसमें ही  सुरक्षित  रहें  तो

 में  समझता  हूं  कि  वह  राष्ट्र  के  लिये  घातक  वस्तु  होगी  ।  तो  हमारी  फिल्में  सिक्योरिटी  के  साथ

 साथ  प्रोग्रेस  के  मार्ग  में  भी  बाधक  न  इस  प्रकार  का  नियंत्रण  में  चित्रों  पर  रखना

 चाहुंगा  |

 संशोधन  नं०  ge  में  मेंने  अपीलों  के  सम्बन्ध  में  कहा  हू  ।  मान  लीजिये  कोई  कपिल

 होती  कोई  फिल्म  निर्माता  बोर्ड  के  फैसले  से  असन्तुष्ट  होता हैं  वह  शासन  केसामने  अपील

 करता  है
 ।

 उस.श्रपील  को  कौन  इसके  वास्ते  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं है
 ।  मेरा  सुझाव

 है  कि  भ्रावश्यकता  पड़ने  पर  शासन  एक्सपेंस  का  एक  हाई  पावर्ड  ट्राइब्यूनल  ऐप्वाइंट  करे  ।  मतलब

 यह  हैं  कि  भ्रमर  कोई  ऐसा  फैसला  होता हैं  जिससे  कि  फिल्म  निर्माता  सन्तुष्ट  नहीं  होता

 तो
 वह

 कपिल  करता  है
 ।  लेकिन  उसको  कपिल  पर  शझ्राखिर  मंत्री  विचार

 करने  वाले
 हैं  या

 नाना  समस

 मल  ita  मो
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 सेक्रेटरी  विचार  करने  वाले  इसका  फैसला  आखिर  कौन  द ेदें
 ?  इसलिये  मेरा

 सुझाव  हैं
 कि  सेन्सस  बोड़  के  ऊपर  एक  कमेटी  श्राफ  एक्सपर्टस  रहे  जो  ऐसी  अ्रपीलों  को  सुने  ग्रोवर

 ग्रा खिरी  फैसला  दे

 मत  यह  देखा कि  डिवीजनल  पावस  जो  हूं  उनको  शासन  ने  पूरी  तौर  से  हाथ  में

 रक्खा  |  बोर्डे  की  प्रोसीडिग्स  चल  रही  बोर्ड  कोई  फैसला  अभी  नहीं  कर  सका  लेकिन

 शासन  कभी  भी  उन  प्रोसीडिग्स  को  रोक  सकता है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  हैं  कि  जो  बो

 हम  करत ेहैं  उस  पर  हमारा  इतना  शभ्रविश्वास  क्यों  उसका  फैसला  हम  उसके

 ऊपर  रहने  द  एक  हाथ से  हम  उसको  भ्र धि कार  दें  कौर  दूसरे  हाथ  से  हम  उनके  Afra

 को  छीन लें  यह  मुझे  विवेक  के  अनुकूल  नहों  जनता
 ।  यदि हम

 बोझ  पर  विश्वास  करते  हैं

 यदि  हम  ङ्घ  आदमियों  को  नियुक्त  करतें हूं  जो  उचित  फैसला  करने  का  माद्दा  रखते

 तो  मं  नहों  समझता  कि  जब  उनकी  प्रोसीडिग्स  चल  रही  है  तो  हम  उनमें  कोई  व्याघात  क्यों  उत्पन्न

 करें  ।  यदि  उनके  फसल  वांछनीय  वे  हमें  अंगीकार्य  न  तो  हम  ट्राइव्यूनल्स  के  द्वारा

 उन  पर  फिर  विचार कर  सकतें  हें  ।

 चौथे  संशोधन  क ढद्ठारा  में  शासन  के  समक्ष  यह  बात  रखना  चाहता हूं  कि  aq  saws

 को  या  wearer  के  किसी  भी  सदस्य  को  जो  मन  चाहें  अधिकार  दे  देना  चाहत ेहें  सार  के  सारे

 स्वीकार  दे  देता  चाहते  उनको  मेरा  विवेक  भ्रंगीकार  नहीं  करता  है  ।  भ्रमर  बोर्ड  की  सार

 की  सारी  किसी  इस  या  उस  व्यक्ति  में  केन्द्रित  कर  दी  जाय  तो  बोर्ड  को  बनाने  का

 max  wat  ही  क्या  में  किसी  एक  शख्स  चाहे  ae  बिड  का  चेयरमैन  ही  क्यों  न

 सारी  शक्ति  का  केन्द्रीयकरण  वांछनीय  नहीं
 समझता  हूं  ।  में  समझता

 हुं
 कि  नियमों

 के  अन्तरगत  as  को  अपनी  कार्रवाई  करने  का  पूरा-पूरा हक  हूं  झोर  उसके  माफिक  वह

 अरपना काम  करे  |

 pa  ओवर  अय्यर  :  में  कंवल  विवाचक  बोर्ड  के  सम्बन्ध  में  ही  कुछेक  बातें
 कहूंगा

 ।

 म
 t  मानता  हूं

 कि  मानव  गलती  कर  देता हैं  किन्तु
 हमने  भी  जो  सिद्धान्त  रखे  हूं  वह  सामान्य से  शब्दों

 में  रखे  हूं  ।
 वास्तव  में  विवांचकों  क  लिय  हमें  सिद्धान्तों  का  प्रतिपादन  तो  करना  ही  चाहिये

 था  ।  यदि  हम  .  सिद्धान्त  नहीं  रखते  तो  हमारे  ऊपर  मतभेद  या  पक्षपात  करने  का  झ्रारोप

 लग  सकता  |

 जहां  सलाहकार  बोर्डों  का संबंघ हूं  उस सब ध  में  मर  संशोधन  का  अभिप्राय ह  कि  हम
 इन  बोर्डों  में  ऐसे  विशेषज्ञों  को  रखें  जो  कि  उन  क्षेत्रों  के  रीति  रिवाजों  से  भली  प्रकार

 परिचित  हों  जिनमें  चलचित्र  दिखाये  जाते  ठीक  व्यक्ति  राज्य  सरकार  की  सलाह

 सेही  चुना  जा  सकता है  ।  मेरा  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  हम  सारी  शक्ति  राज्य  सरकारों

 को  दे  दें  वरन  में  तो  केवल  यही  चहता  हूं  कि  राज्यों  से  परामर्श  जाये  ।  में  ने  यह

 संशोधन  रख  दिया  है

 केतकर  :  सबसे  पहल  मं  श्री  feat  के  संशोधन  को लूंगा  ।  राज्य  सरकारों

 से  राय  '  लेन ेके  सिद्धान्त  हमें  कोई  शझ्रापत्ति  नहीं हूं  ।  मेरा  विरोध  तो  यह  है  राज्य

 सरकारों  स  राय  लेने  के  लिए  कोई  सं विहित
 जिम्मदारी

 नहीं  होनी
 चाहिए

 ।  पर  में  यह  मानता  हूं
 रामलाल  व्यक्तियों कि  जब  हम  तालिका  बनायें  तो  राज्य  सरक  roo ध  स  भी  eb  | क  व्यक्तियों  क  नामक a  अर

 में  यह  कर  दूँगा  ।
 ae,

 ह  म



 5१३०  चलचित्र  विधेयक  ve  ene

 में एक  wa  बात  की  शोर भी  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  करना  चाहता  हूँ

 किक्षेत्रीय  केन्द्र  हर  राज्य में  नहीं  केवल  तीन  क्षेत्रीय
 कन्द  हं

 कलकत्ता  परौ  मद्रास

 में  ।  यदि  कवल  उस  राज्य  की  राय  जिनमें  क्षेत्रीय  केन्द्र  तो  यह  मी  उचित न  होगा  |

 झाज  भी  तालिका  में  जो  लोग  उन्हें  इस  अ्राधार पर  जाताहै  कि
 वे  विभिन्न

 भाषायें  जानने  वाले  अतः  यदि  राज्य  सरकारों  से  हम  राय  लेंगे  तो  हमें  a  भी  सुविधा

 मिलेगी  ।  में  इस  बात से  सहमत  नहीं  हूँ  कि  इसे  संविहित  जिम्मेदारी  बना  दिया  जाय
 परमं

 कोशिश  करूंगा कि  राज्य  सरकारों  से  भी  इस  संबंध  में  राय ली  जाये

 श्री  ईश्वर  नय्यर  :  में  इस  श्राइवासन से  संतुष्ट  हूँ  ।

 केप्तकर  दस  वर्ष  के  कार्यकाल  की  जो  सीमा  उसके  ata  में  मेरा  निवेदन
 ह

 कि  यह  सीमा  इसलिए  रखी  गयी है
 कि  यदि  हर  पांचवे  साल  फिल्म  का

 पुनरीक्षण
 होगा

 तो  विवाचन  बोले  पर  तथा  निर्माताओं पर  बहुत  बीच  पड़  जायेगा  हमने  १०  वर्ष  का

 नहें  पता  लगेगा
 कि  यदि निर्णय  किया  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मूल  ग्र विनियम  को  देखें  तो  उन्हें

 किसी  फिल्म  में  किसी  भी  समय  परिवर्तन  करते की  भचक
 तो  वह

 कर  दी

 जायेगी  |  वेसे  तो  सामान्यतया  १०  ह  की  सीमा है  फर  श्राकश्यकता  पड़ने  के  लिए  असाधारण

 मी  है  |  में  नहीं  समझता  fe  कुछ  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है
 |

 अनेक  संशोधन हैं  ।  श्री  भक्त  ददन  ने  लगभग  gy

 CGE bh TaTT

 दिय  इस  खण्ड  पर

 के  दोनों  में  बहुत ही श्री  सम्पत  का  भी  एक  संशोधन हं  जो  संशोधन  संख्या  १७  के

 थोड़ा
 seed  में  बता  चुका  हूँ  कि  में  दसों  क्यों  सहमत

 नहीं
 चूंकि  यह  हुए हू। विषयक का ा ॥

 संवैधानिक  प्रदर्शन  करीब  में  हूं  अतः  में  समझता हूँ  कि  इस  उपबन्ध  का  होना  आवश्यक है  |
 में  नहीं  समझता  कि  कोई  अतिरिक्त  परिभाषा  देना  श्रावस्ती  है

 ठाकुर  दास  भार्गव  माननीय  मंत्री ने  कहा  था  कि  वयस्कों  की

 फिल्‍मों  में  १८  वर्ष  से  कम  way  के  बच्चों  के  स्थान  २१  वर्ष  की श्राय को निर्धारित को  निर्धारित

 करने  की  बात  वह  मान  लेंगे  ।  क्या  वह  विधि  में  तद नकल  संशोधन  कर  लेंगे ।

 के प्रकर  इस  समय
 में  २१  वर्ष  की  सीमा  की  बात  स्वीकार  नहीं  कर  सकता |

 पर में  इस  पर  विचार  HCH  तथा  राज्य  सरकारों  से  परामशं  करन ेके  बाद  स्वीकार  करने  का

 वादा  करता
 व्यक्तिगत  रूप

 से  इस  बात
 क  विरुद्ध  नहीं  हूँ  कि  arg  drat

 बढ़ादी  जाये  |

 फर इतने  पर भी  श्री  भट्टाचार्य  की  आपत्ति  दूर  नहीं  होती ।

 गी  च०  का०  भट्टाचार्य  :  मेरी  श्रांति  तो  ty  के  संबंध  में

 केन्द्र  म  इस  मामल  पर  करूंगा  प्रौढ़  सभा  के  समक्ष  दोबारा

 प्रस्थापना  प्रस्तुत  करूगा  |

 महोदय  :
 ae  में  संशोधनों  को  मतदान  के  लिए  रखूंगा |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  और  स्वीकृत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  दै

 खण्ड  ४'विधेयक  का  अंग  बने  1!

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्ुश्रा

 मिल  watt  में



 १£  thus  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  हे  है  ह

 एक  समिति के  बारे  में  संकल्प

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 खण्ड  %,-&,.2  भ्रधितियमन'सुत्र तथा  विधेयक  का नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये'गये

 डा०  केतकर  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 | कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 महोदय  :  न्नरत यह, ह

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  177.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  faqaat  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 तैतीसवाँ  प्रतिवेदन

 tat  ईश्वर  नय्यर  में  करता हूँ

 fe  यह  सभा  teat  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संबंधी  समिति  के

 afar  प्रतिवेदन  जो  १७  geac  का  सभा  के  उपस्थापित  किया

 किया  गया  सहमत  है  ।

 महोदय  :  यह  हैं

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के

 तैंतीसवें  प्रतिवेदन  जो  १७  gays  का  सभा  के  उपस्थापित

 किया  गया  सहमत  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु

 देश में  कमी  सुधार की
 प्रगति

 का  अनुमान  लगाने के के  लिए

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 महोदय  :  wa  सभा  ५  gays  को  श्री  पाणिप्रह्ी  द्वारा  प्रस्तुत  किये

 गये  निम्नलिखित  deer  पर  अग्रेतर  चर्चा  करेगी

 सिफ़ारिश करती  हैं  कि  लोक  सभा  के  १५  सदस्यों की  एक  समिति  नियुक्त

 की  जीये  जो  सा  रे  देश  में  भूमि  सुधारों  के  विषय
 में

 wa  तक  हुई  प्रगति  का  अनुमान

 लगाये  शर  उसके  बारे  में  सभा  को  यथासंभव  शीघ्र  प्रतिवेदन  दे  |

 श्री  पाणि षा डी  भाषण  जारी  करे ं।

 at  पाणिप्रह्ो  इस  संकल्प को  प्रस्तुत  करते  हुये  मुझे  यह  बात  स्मरण  जाती है  कि

 भूमि  सुधार  के  सम्बन्ध  में  बातें  बहुत  करते  हूं  पर  उसके  लिये  व्यवहारिक रूप  में  करते कुछ  भी

 yet  wast में



 ३१३२  देश  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  अनुमान  लगाने
 ay शिष्  ve  दिसम्बर  १६५८

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 ofa

 नहीं  ।  हमारे  प्रवान  योजना  आयोग  तथा  alas  भारतीय  कांग्रेस  सभी  इस  विषय  की  बातें

 करत ेहैं
 पर  वस्तुतः वे  भूमि  सुधार  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  कर  रहे  reve  में  हमारे  प्रवान  मंत्री

 कहा  था  कि  भूमि  की  समस्या  हल  हो  जाने  के  बाद  हमारी  कठिनाइयां  कम  हो  जायेंगी  a  सभी

 समस्यायें  स्व यं  ही  हल  हो  जायेंगी  ।  इसी  प्रकार  १९५४  में  उन्होंने  कहा था  कि  भूमि  की

 तम  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये--परन्तु  निर्धारित  की  जानी  तभी  हमारे  सहकार

 मंत्री  चीन  की  यात्रा  से  लौट  हें  ।  उनका  कहना  है  चीनी  ढंग  से  धान  की  खेती  करना  बहुत

 लाभप्रद  रहेगा  ।  अभी  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  के  हैदराबाद  श्रीकिशन  में  भी  भूमि  सुधार

 की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  उपसमिति  नियुक्त  की  गयी  थी  ।

 योजना  आयोग  के  सामने  यह  समस्या  रही  है  कौर  उसने  कई  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया

 १)  राज्य  तथा  कृषक  के  बीच  से  मध्यवर्नियों का  समाप्त किया  (२)  लगान  कम

 करने  के  लिये  भूमि  (३)  भूमि  की भ्र धिक तम सीमा  निर्धारित  (४)  खेतिहर  मजदूरों
 की  स्थिति  में  सुधार  atk  (५)  कृषि  का  संगठन  १९५७  में

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  स्थायी  समिति  ने  निश्चय  किया  कि  राज्य  सरकारों  को  निम्नलिखित

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करना  चाहिये
 |

 (१)  कृषकों  को  बेदखली  के  विरुद्ध  संरक्षण  दिया  (२)  भविष्य  में  भूमि  aT

 की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  जाये  ate  (३)  कृषि  भूमि  की  वर्तमान  श्रीमती  सीमा

 भी  निर्धारित  कर  दी  जाये  |

 योजना  आयोग  भी  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  ats  ।  उधर  १९५७  में  प्रधान  मंत्री  ने

 सभा  में  कहा  था  कि  भूमि  सुधार  की  गति  बहुत  धीमी  है  शौर  इसेਂ  तीतर  करना  चाहिये  ।  फिर

 में  नहीं  जनता  कि  क्या  यह  इसकी  उप-समिति  नियुक्त  की  गयी  है  ।

 भू स्वामित्व  को  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  बहुतेरे  राज्यों  में  विधान बन  चुकें  पर

 हैदराबाद  में  परीक्षण  करके  देखा  गया  तो  पता  लंगा  कि  PEXI—YR  में  संरक्षण  प्राप्त  कृषकों को
 संख्या  २,११,४३६  थी  जब  कि  SEY KY  में  यह  संख्या  केवल  €०,२७९  रह  गधी  |

 बेदखली  के  बहुत  से  मामले  हो  गये  हूं  ।  अधिकांश  मामलों  में  बात  यह  रही  है  कि  किसान  अपने

 जमीदारों  से  बिगाड़  नहीं  करना  चाहते  ।  उन्होंने  जमीदारों  के  कहने  पर  तुरन्त  उनके

 खेत  खाली  कर  दिय े।

 यह  भी  पता  लगा  कि  बेदखली
 के  कुल  मामलों  में  ७५  प्रतिशत  मामले  में  नाजायज़  दबाव

 डाला  गया  ।  साथ  ही  यह  भी  पता  लगा  कि  जमीदारों  ने  जितने  लोगों को  बेदखल-करके  जमीनें

 उनमें  से  केवल  ५७  प्रति  दत  भूमि  पर  उन्होंने  अपनी  व्यक्तिगत  कृषि  शुरू  शेष

 ३३  प्रतिशत  भूमि  को  जमीदारों  में  फिर  gat  किसानों  को  पट्टें  पर  दे  दी  है  ।  बम्बई  में

 भी  यही  दशा  हुई है  वहां भी  १९४८  wie  १९५१  के  बीच  संरक्षण  प्राप्त  किसानों  की  संख्या

 १७  लाख
 से

 घट
 कर

 १३.६  लाख
 रह  गयी  ।  ऐसी  स्थिति  उड़ीसा  तथा

 ara  में
 भी

 है  ।

 भूमि
 की

 श्रषिकतम  सीमा  के  सम्बन्ध  मेरा  निवेदन  है  कि  बम्बई  में  यह  उपबन्ध

 है  कि
 जमीदार  अपनी  व्यक्तिगत  कृषि  के  लिये  ५०  एकड़  तक  रख  सकता  है  ।  सभी  राज्यों  में

 TATaT  है  कि  जमीदार  अपना  GA कलि  के  लिये  कु
 = oy बद  an  ays =)  ng  ro  भूमि  वैश्य  ले  सकता  है  |



 शुक्रवार  १€  १६५८  देश  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  ३१३३

 एफ  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 पर  बेचारे  किसानों के  लिये  कोई  ऐसा  उपबन्ध  नहीं है  ।  इस  प्रकार  जमीदार  बराबर  अपने

 दामादों  तथा  wea  लोगों  के  नाम  पर  व्यक्तिगत कृषि  के  लिये  भूमि  की  मांग  करके  किसानों

 को  बेदखल  कर  |  सभी  राज्यों  में  यह  हो  रहा  है  |  देहातों  में  किसान  ag  भी  साबित  नहीं
 कर  पाता  कि  ag  frase ६  या  १२  वर्षों  से  भूमि  पर  काबिज है  ।  इस  प्रकार  जमादार  उसे

 aaa  से  बेदखल कर  देता  है  लगान  की  कमी  को  बात  तो  शायद  कानून  में  ही  सीमित

 है  ।  किसान  तो  war  भो  पहले  जितना  हो  लगान  देता  जा  रहा  है  |  मध्य वर तियों  की  बात  के

 सम्बन्ध  यह  बात  उल्लेखनीय  है  कि  गांव  का  सरपंच  अराज  सबसे  बड़ा  मध्यवर्ती  बन  बैठा  है  |

 art  भी  जमादार  किसानों  से  मनमाना  लगाना  लेता  है  |

 खेतिहर  मजदूर  को  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  |  यदि  भूमि  उन्हें  नहीं  दी  जायेगी  तो

 कठिनाइयां  भी  बौंगो ।  मझे  बताया  गया  है  कि  केरल  में  ७  लाख  एकड़  बेकार पड़ी

 भूमि  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  को  बांटी  जा  रही  है  ।  म  पूछता  हूं  कि  सरकार  ग्रन्थ

 राज्यों  बिहार  ग्रोवर  selat——aat  मांग  नहीं  करती  कि  वे  भी  बेकार  पड़ी  कमी

 भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  को  दें  ।  लगभग  ८०  लाख  एकड़  बेकार  भूमि  पड़ी  हुई  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  योजना  मंत्रो  इस  बात  पर  विचार  प्रौढ़  राज्य  सरकारों  दें

 कि  वे  RENE  तक  इस  भूमि  सुधार  कार्य  को  अवद्य  कार्यान्वित  कर  लें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 ।  प्रस्ताव  पर  कु  संशोधन हैं

 fat  विभूति  मिश्र  म  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  सख्या
 २

 प्रस्तुत  करता

 हूं  ।

 श्री  स०  स०  बनर्जी  मं  ग्रसना  संशोधन
 संख्य। से ललीन  वस्तुत  करता  हूं

 |

 में  चाहता हूं  कि  के  बाद
 और

 राज्य-सभाਂ  शब्द  जोड़े  जायें  प्रौढ़  संभव

 शब्दों  क  खास  यर  ,  gayeਂ  दाब्द  रखे  जायें

 शो  Ho  चे  जैन  )  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 महोदय  माननीय  सदस्य  का  प्रस्ताव  नियम  विरुद्ध  है  |

 अब  मूल  प्रस्ताव  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं  |

 पंडित  कुठ  चं०  फार्मा  एक  शआचित्य  set
 |

 यह  विषय  राज्य  सूची का  है
 और  यह  संघ  यां  केन्द्रीय  सरकार के  कार्य  क्षेत्र  में  किसी  भी  प्रकार

 नहीं  प्राता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  केन्द्रीय  सरकार  के  WaT  जो  योजना  att  वही  इस

 विषय  का  प्रभारी है  ।  स्थानापन्न  प्रस्ताव  में  कहा  गया  है  कि
 योजना  से  मांग  की

 जाये  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का अनुमान  लगाये
 |

 पंडित  कू 0०  चं०  शर्मा  योजना  आयोग  देश  के  संसाधनों
 का

 संयोजन  कर  सकता  है
 are  भूमि  सुधार के  लिये  राज्य  सरकारों  को  TTT  दे  सकता  है

 ।
 पर  इस सभा को  भूमि  सुधार

 सम्बन्धी  विधान  बनाने  या  उसके  बारे  में  राय  देने  का  कोई  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  ।

 मूल



 क

 ३१३४  देश  में  भूमि  सुधार  शक्ति  का  श्रीमान  लगाने  के  लिये  1९  Pe¥s

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 उपाध्यक्ष  wea:  मूल  प्रस्ताव में  यही  कहा  गया  है
 कि

 wit  तक  _
 का  मान

 के
 लिये  संसद  सदस्यों की  एक  सभा  बनाई  जाये

 |
 काश्तकारों

 बेदखली  के  के  बारे  में  श्री  To wn  do  जैन  का  एक  स्थानापन्न  प्रस्ताव

 मन
 उसे  नियम  विरुद्ध  घोषित  कर  दिया  में  समझता हूं

 कि  माननीय  सदस्य के

 aitfaea  ma  में  कुछ
 बल  नहीं है  ।

 ही  विनती  मिश्र  में  पनपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  वस्तुत  करता  हं  जो  कि  इस  प्रका

 यह  सभा  देश  में  सब  तक  हुये  भूमि  सुधारों  के  बारे में  संतोष  प्रगट
 करती  है  att

 क
 सिफ़ारिश  करती  है  कि  शीघ्र  ही  विशषज्ञों  की  एक  उपसमिति  बना

 क
 जाये  जो  भूमि  सुधारों  की  प्रगति  में  आई  कठिनाइयों शौर  कमियों  की

 बीन  कर  झर  शीघ्र  से  शीघ्र  अपना  प्रतिवेदन  2  |

 सरकार  ने  भूमि  सुधार  की  दिशा  में  अरब  तक  जो  कुछ  काम  किया  हैं  वह  बहुत  ही  सराहनीय

 है  ।  सरकार  ने  जमींदारियां  समाप्त  कों  भूमि  सुघार  कीਂ  दिशा  में  यह  एक  बहुत  बड़ा  काम

 ere  किया  |  इसके  लिए  कांग्रेस  ने  सदा  से  भ्र पने  कराची  कांग्रेस  प्रतिवेदन  से  लेकर  स्वाधीनता  प्राप्ति

 के  समय  तक  बराबर  इसके  लिए  ज़ोर  दिया  कि  ज़मींदारी  प्रथा  को  हटाना  चाहिए  ।  सरकार  ने  जमीं

 दारी  प्रथा  को  तो  हटाया  लेकिन  जिन  जमींदारों  को  जमींदारियां  समाप्त  की  गई  उन्हें  प्रभी  तक

 कोई  मुलाहिज़ा  नहीं  दिया  गया  ह  |
 यह  एक  बहुत  ज़बर्दस्त  सवाल  हैं

 प्रौर
 यदि  सरकार

 माविया

 देन  की  स्थिति  में  नवदीं  है  जसा  कि  मेरा  ख्याल  ह  तो  सर्कार  को  जो  बड़े  बड़े  घनी  आदमी  उनकी

 दौलत  कौर  सम्पत्ति  का  उसको  मूल्यांकन  कराना  चाहिए
 प्यार

 उनकी  सम्पत्ति  बहुत  ज्यादा  है

 तो  सरकार  को  यह  साफ़  साफ़  कह  देना  चाहिए
 कि

 वह  उनको  मुलाहिज़ा  देने  के  लिए  लाचार  हें
 |  बहुत

 से  राजे  महाराजा  ऐसे  हूं  जिनके  कि  पास  काफ़ी  जमींदारियां  थीं  कौर  जिनके  कि  पास

 arm  भी  काफ़ी  जमीन  हे  कौर  म  समझता  हूं  कि  सरकार  को  उन्हें  माविया  नहीं  देना  चाहिए

 क्योंकि  जो  म  ग्रेविटी  की  रक़म  है  वह  साढ़े  ५  भ्र रब  रुपये  हो  जाती  हे  भ्र केले  मेरे  बिहार  प्रान्त  में

 मद् मावि ज़े की  रकम  कोई  डेढ़  के  ह  प्रेम  नहीं  समझता  कोई  भी  eer  सरकार  इतना

 BO
 ...  विदा  देने  को  तैयार  हो  सकती  है

 ।

 इस  सम्बन्ध में  म  यह  चाहता  हुं  कि  हमारे  प्लानिंग  कमीशन  को  हर  एक  राज्य  सरकार  को  यह
 So

 हिदायत  देनी  चाहिए  कि  ज़मीन  की  सेलिंग  के  साथ  ही  साथ  शहरों  में  जिनके  पास  काफ़ी  दौलत

 जायदाद  उनकी मी  सीलिंग  की  जाय  ।  तभी  यह  चीज़  चल  सकती है  ।
 में  देखता  हूं  कि  ज़मीन

 को

 सीलिंग  तो  श्राप  करने  जा  रहे  हे  लेकिन  शहरों  में  जिनके  पास  काफ़ी  सम्पत्ति  बड़े  बड़े  मकान  हूं
 घौर

 जो  मोटी  तनख्वाह  पाते  उनकी  सीलिंग  श्राप  नहीं  कर
 |  नव

 बड़े  पूंजीपति  जिनके
 कि

 शहरों  में

 कारखाने  चल  रहे  उनकी  सीलिंग  श्राप  कयों  नहीं  करते
 ?

 में  समझता हूं  कि  हमारी  सरकार  ऐसा

 सोचती  तो  हैं  कि  उनके  ऊपर  भी  सीलिंग  लगाई  जाय  लेकिन  वह  इसको  बहुत  घीरे  घीरे  करना  चाहते  हे

 लेकिन में  रानी  सरकार  को  गीता  में  भग  वान्‌  कृष्ण  द्वारा  को  दिये  गये  उस  उपदेश  की  याद  दिला

 ऊंगा  जिसमें  उन्होंने  प्रसून  को  ललकार  कर  कहा  था  कि  वह  शस्त्र  उठाये  सनौर  क्षत्रिय  का  करै

 क घमंयुद्ध में अप्रसर हो में  अप्रसर  हो  सब  के  दिमाग  में  यह  चीज़
 बन  गई  ह  कि

 राज  के  जनतान्त्रिक

 यग
 में  किसी  के  पास  बहुत  अधिक  सम्पत्ति  नहीं  रहने  फायदा

 ।

 इसलिये  में  कहूंगा

 कि

 आप  जमीन

 क

 द

 +मल  wast  में



 व  थ

 रतल  १६४८
 देश  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  अनुमान  लगाने

 कालिया
 ३

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प
 _

 सीलिंग  तो  कीजिये  लेकिन  साथ  ही  उन  लोगों  के  ऊपर  भी
 यह

 रोलिंग
 लगाइये जो  कि  शहरों  में  रहते

 ~

 बहुत  लम्बी  लम्बी  तनख्वाहें  लेत  हैं  प्रो  foray
 कि

 पास  बड़े  बड़े  मकान  हैं  कौर  जिनके
 कि

 बड़े  बड़े
 कारखाने प्राणी  चलते  हे  |  जब  ATT  दोनों  पर  सीलिंग  लगायेंगे  तभी  श्राप  न्याय  करेंगे  |  इस  देश  के

 किसानों  ने  जिन्होंने  कि  इस  देश  को  स्वाधीन  कराने  में  महत्वपूर्ण  भाग  सदा  किया  कौर  स्वाधीनता  संग्राम

 मानक  कठिनाइयां  उनकी  ज़मीनों  की  तो  सीलिंग  कर  दें  शहर  वालों  की  धनिकों

 कौर  मोट  मोट  तनख्वहदारों  की  न  तो  यह  उनके  साथ  सरासर  WU  होगा  ।

 आपने  ज़मींदारी  प्रथा  को  तो  हटाया  लेकिन  में  चाहता  हं  कि  जिनको  शापने  मुलाहिज़ा  नहीं

 दिया
 उनके  सम्बन्ध  में  कोई  एक  नीति  निर्धारित  होनी  चाहिए  प्रौढ़  यह  देखना  चाहिए

 कि  कितने

 आदमी ऐसे  हूं  जिनको कि  १  करोड़ या  ५०  लाख  रुपये  मुभ्राविज्ञा  सिलने  वाला  हूँ  शर  साथ  ही  यह  भी

 _  श्राप  को  ख्याल  रखना  पड़गा  कि  कया  कोई  भी  स्टेट  सरकार  इतना  दे  सकेगा  ।  प्लानिंग |

 को  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  ate  उसके  are  प्लान  करे  ate  देश  को  Tt  बढ़ाये  ।

 मेरी  समझ  में  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  हमारे  सामन  दो  रास्त  ह  ।  एक  रास्ता तो  वह

 जो  कि  सरकार  हमको  दिखा  रही  हे  दूसरा  रास्ता  तो  विनोबा  भावे  का  हे  |  हमारे  प्रधान

 मंत्री  महोदय  जब्र  श्री  विनोबा  भाव  से  मिल  तो  उन्होंने  इस  पर  भी  देश  के  सामने  पेश  अन्य  सवालों

 पर  उनसे  विचार  विनिमय  किया  ।  श्री  विनोबा  भावे  अरन्य  गांधीवादी  लोगों  का  यह  ख्याल हैं  कि

 छोटो  छोटो  जमीनों  में  लाज  स्केल  फ़ार्मिंग  st  प्रपेक्षा  ग्रीक  पैदावार  होती  है  ।  भी  इसमें  उनके

 साथ  सहमत  हं  कि  उस  किसान  के  पास  जिसके  कि  पास  १  एकड़  या  एक  चौथाई  एकड़

 उसके  वहां  लाज  सकल  फ़ार्मिंग  को  अ्रपेक्षा  अधिक  पैदावार  होती  है  ।  में  उन  लोगों को  जो  कि

 स्केल  नर्सिग  के  पक्ष में  उनको  चैलेंज करता  हूं  कि  वह  मेरे  साथ  गांव  में  चल  कर  खुद  इस

 को  ग्रा जमा  लें  कि  यह  बात  सही  है  कि  नहीं  ।

 दूसरी बात  में  इस  सिलसिले  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  यदि  श्राप  सारी  ज़मीन  को  इकट्ठ

 करके  लाज॑  स्केल
 BAT

 करेंगे  तो  देश  में  बेकारी  बड़  जायगी  शौर  देश  के  सामने  एक  ऐसी  समस्या

 क
 पैदा  हो  जायगी  जिसका  कि  are  सामना  नहीं  कर  सकेंगे  ।  इसलिये यह  उचित  है  कि  किसानों की  श्राप

 हर  तरह  से  मदद  करं
 ऊन दौर  उनको  अधिक  पैदावार  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  दें  ताकि  हमारा

 देश
 खाद्य

 के  सम्बन्ध  में  ग्रात्मनिभेर हो  जाय  ।

 हमारे  बिहार  प्रान्त  में
 बटाईदार  कानून  पास  हो  गया  हैँ  जमीन  को  रोलिंग  तय

 नहीं  हुई ,
 हे  कौर  नतीजा  यह  हो  रहा हूं  कि  बहुत  से  ग  रीब  काश्तकारों  की  ज़मीनें  उनसे  छीन  कर  उनको  इफेक्ट

 कर  दिया  है  ।  कब  वे  बेचारे  उसके  खिलाफ़  कचहरी  में  जाकर  लड़ें  तो  कहां  से  मुकदमा
 वह

 लड़

 नहीं  सकते
 हूं

 कौर
 सबूत

 बग  रह  दिखला  नहीं  सकते  हूँ
 प्रौढ़

 नतीजा  यह
 हो

 रहा  हू
 कि

 बहुत
 पेरिस

 ब्यक्ति  बेजमीन  के  हो  गये  इसलिए में  चाहता  हूं  कि  सरकार  ज़मीन  के  बटाई  क्रानून  के  साथ

 साथ  ज़मीन की  सीलिंग  कर  दे  प्रौर  ज़मीन की  रोलिंग  के  साथ  साथ  यह  जो  बड़े  बड़  राजे  महाराजे

 श्र  सम्पत्ति वाले  उनकी भी  सीलिंग  कर  दे  ।

 जो  ज़मीन  हूँ  उसका
 tz  att  तक  ठीक  से  तय  नहीं  हूरो  ।

 कहीं
 १  रुपया  बीघा  रेंट  ह  तो

 व
 पर  १०  रुपये  बीघा रंट  हैं  तो  कहीं  ऐसी  श्रनएकोनामिक  होल्डिंग  हू  जिसमें  कि  किसान

 पैदावार  करते
 र  कमाते  कमाते  मर  जाता  है  ले  किन  उस  ज़मीन  का  रेट  पुरा  नहीं  दे  पाता  है

 ।  इसलिये  आवश्यकता

 की  हैं  कि  झनएकोनामिक होल्डिंग्स  का  रैट  माफ़  कर  देना

 312  (  LS
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 ३१३६  देना  में  भूमि  सुधार  प्रगति  का  अनुमान  लगाने
 के  ay  QeuG:

 एक  समिति  के  बारे  में  सकल्प

 विभूति

 इस  सम्बन्ध  में  atta  के  विभिन्न  सेशंस  में  rare  उठाई गई  कौर  फ़ैजपुर  कांग्रेस  अधिवेशन
 में

 इस  aaa  का  एक  प्रस्ताव  पास  किया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  कि  श्रनएकोनामिक  होर्डिग्स

 कट  कम  होना  चाहिए  श

 इसके  fates  लेंड  रिफ़ाक़त  के  सिलसिले  में  इस  चीज़  के  ऊपर  भी  सरकार  का  ध्यान  जानाः

 चाहिए कि  किसान  लोग  भ्रत्यघिक  कर्जे  के  भार  से  दबे  हुए  हैं  कौर  कजे  का  भार  इतना  प्रदीप  है  और  वे

 इतने  अ्रधिक  उसके  नीचे  दबे  हुए  हूं  कि  किसान  लोग  उसको  दे  नहीं  पाते  हैं
 ।  प्लानिंग  कमीशन को  इसਂ

 सम्बन्ध  में  भी  सोचना  चाहिए  कि  राज  की  में  प्राचीन  किसान  यह  कर्जा  देगा  तो  कहां  से  देगा
 ।'

 इसलिए  सरकार  को  इस  तरह  का  एक  आदेश  निकाल  देना  चाहिए  कौर जो  उनके ऊपर  पहले  के
 कर्जे

 लदे  हें  उनको माफ़  कर  देना  चाहिए  तभी  किसान  कुछ  चेन  शर  राहत  की  सांस  ले  सकेंगे
 |

 यह  हर्ष  का  विषय  है  कि  हमारी  सरकार  किसानों  के  बारे  में  सोचती  रहती  हैं  पूज्य  बापू  जी

 तो  सदैव  ही  किसानों  के  लिये  सोचते  रहते  थे  ate  भी  हमारे  नेता  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू

 किसानों  के  हित  के  लिए  सोचते  रहते  हे  ।  ले  किन  में  यहां  पर  एक  बात  ज़रूर  कहना  चाहता हूं  ग्रोवर वहू

 यह  है  कि  कल  ही  एक  प्रस्ताव  श्राया  जिसमें ग  चले का  दाम  बढ़ाने  की  मांग  की  गई  थी  अ्रौर वह वह
 मांग

 उचित  भी  थी  ।  aa  १३  रुपये  ६  ard  तो  चीनी  के  ऊपर  केन्द्रीय  सरकार  कौर  स्टेट  गवर्नमेंट  टेक्स  लती

 atc  १४  रुपये  €  oa  किसानों  को  देते  हे  ।  जब  श्राप  ही  सोचिये  कि  इस  १४  रुपये
 में

 किसानों की  काज  ate  दुसरी  चीज  भी  शामिल  रहती  हैं  जबकि  ९  रुपये  ae  कुछ  कराने वे  पूंजीपति

 जो  चीनी  बनाते  हें  वे  गन्ने  से  लेते  तो  ऐसी  हालत  में  किसानों  की  बेहतरी  कैसे  होगी  |  a  सरकार

 को  किसानों  की  उपज  से  काफ़ी  आमदनी होती  है  ।  केन्द्रीय-सरकार को  टी  ate  जूट  पर  जो  वह
 अक्स

 लगाती है  उससे  काफ़ी  इनकम  होती है  ate  इसलिए  मेरा  निवेदन  हैक  श्राप  किसानों  को

 प्रोत्साहन  कौर  मदद  दें  जिससे  कि  वह  अपनी  ज़मीन  का  सुधार  कर  सरक  |

 अभी  हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय ने  प्रहमदाबाद  में  कहा  कि  ११  एकड़  ज़मीन  ऐसी  हैं

 जिसका  कि  बंटवा  रा  हो  सकता  है  तो  में  कहूंगा  कि  इसमें  हमारी  सरकार  को  जल्द  से  जल्द  कदम  उठाना

 चाहिए  |  जितना  कदम  उठाया  है  सन्तोषप्रद  लेकिन  इतना  कदम  उठाने  से  काम  नहीं  चल  सकता  ॥

 इसलिये  हमको  शीघ्रता  करनी  श्री  नन्दा  जी  तो  गांधीवादी  वे-गांधी  जी  के  साथ  रहे  हैं

 गांधी  जी  रात  दिन  परिश्रम  करते  कभी  रात  में  दो  घण्टे  सोते  थे  कभी  तीन  शरीर  साढ़े  तीन  बजे

 से  तो  रोज उठ
 कर  कम

 करना  शरू  कर देत ेथे  ।  यदि  हम  इतना  परिश्रम  नहीं  करेंगे तो  हमारा  देश
 आगे  नहीं  बढ़ेगा

 |  इसलिये  प्लानिंग  कमीशन को  जरूरत हैं  कि  देश  को  जागें  बढ़ाने  क ेलिए  भूमि  सुधार

 के  लिए  भ्रच्छे  अच्छा  कर्जा  प्रौढ़  पानी  का  इन्तिज़ाम करे  ।  इन  सारी  चीजों  को  किये  बिना

 भूमि  सुधार  नहीं  हो  सकता
 ।

 सरकार  को  श्री  इसਂ  काम  को  कौर  at  के  लिए  नहीं  छोड़ना  चाहिए  ॥.

 कांग्रेस  काय  समिति  ने  कहा  हैं  कि  इस  काम  को  सन्‌  १९५९  के  अन्त  तक  खत्म  कर  देना  चाहिए  |  लेकिन
 इसके  इम्पलीमेंटेशन  में  समयਂ  लगता  |  असल  झगड़ा  तो  इम्पलीमेंटेशन  का  ही  ।  इसलिये  में  कहता

 हूं  कि
 सरकार  को  जल्दी  से  जल्दी  कदम  उठाना  चाहिए  कौर  भूमि  सुधार  का  ऐसा  खाका  दुनिया

 हिन्दुस्तान  के  सामने  रखना  जिसको  लोग  समझ  सकें  और  काम  में  लाये ं।

 ६.1 |  नागी
 रेड्डी  :  यह  संकल्प  बहुत  स्पष्ट  में  निवेदन  रता  हूं  कि  सरकारी

 को  इसे  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।
 हमारे  देश  में  भूमि  सुधारों  का

 ज  तहस  ब बहुत

 मूल  अंग्रेजी  में



 १९  ges  देश  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  अनुमान  लगाने  के  लिय  ३१३७

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 रहा  है  ।  इन  सुधारों  के  सम्बन्ध  में  जितनी  अड़चनें  ars  हैं  उतनी  ate  किसी  सुधार  के  सम्बन्ध
 में  नहीं

 आई हें  ।  इसका  कारण  यह  हैं  कि  पिछले  दस  वर्षों  से  सरकारी  दल  में  जमींदा  रों  का  प्रभाव  बहुत

 बढ़  गया  हे  ।  इस  कारण  वह  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  नीति  को  प्रभावित  करते  रहते हें  ।  प्रथम are  द्वितीय

 योजना  दोनों  में  ही  भूमि  सुधारों  के  महत्व  की  घोषणा  की  गई  |  परन्तु  इतने  पर  भी  इस  प्रो  पर्याप्त

 ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  |  उत्पादन  की  उन्नति  कौर  समाजवादी  ढांचे  के  समाज  के  निर्माण के  लिये

 इन  सुधारों  का  महत्व  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  LEAL  में  कराची  कांग्रेस  में  ही  यह  घोषित  किया  गया

 कि
 यदि  देश  में  उत्पादन

 की
 वृद्धि  करनी  है  तो  भूमि  सुधार  करना  अ्रनिवायं  है

 ।
 तथापि  इस  सम्बन्ध  में

 दो  चार  छोटे  मोटे  ग्र धि नियम  बनाने  के  प्रभावी  प्रौर  कुछ  ठोस  काम  नहीं  किया  गया  हमें  चाहिये
 कि  हम  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करें  ate  देखें  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  हैं  ।  यदि प्रगति नहीं  हो

 सकी  तो  उसका  कारण  क्या  है  प्रौर  चरागे  हमें  इस  सम्बंध  में  क्या  ध (् कायव,हू  करनी  चाहिये  ।  हमारे  प्रधान

 मंत्री  ने  भी  यह  कहा  हैं  कि  देश  में  उत्पादन  वृद्धि के  लिये  काश्तकारी  शझ्रधिनियमों का  पारित  होना

 यक हैं  ।  तथापि  हमारे यहां  काश्तकारी  अधिनियम  पारित  होने  का  परिणाम  यह  दु  कि  अधिनियम

 पारित  होते  ही  हजारों  काश्तकारों  को  जमीनों  से  बेदखल  कर  दिया  गया  ज़मीनें  लेकर  उन

 कांग्रेसी  कार्य  कर्त्तव्यों  को  दी  जा  रही  हैं  जो  पहिले  जेल  गये  थे  ।  इस  प्रकार  का  वितरण  किया  जा  रहा

 एक  कहा  जाता  है  कि  हम  काश्तकारों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  परन्तु  वास्तविक  स्थिति  यह  हैं  कि

 उनके  हाथों  से  जमीनें  लेक र  कांग्रेसियों  को  दो  रही हैं  ।  सरकार  को  इस  बात  पर  गौर  करना  चाहिये

 कि  पिछले  वर्षों  में  जमीन  का  किस  प्रकार  वितरण  किया  गया  हैं  |  श्री  कांग्रेस  दल  में  यह  प्रा वाज़  उठाई

 जाने  लगी  हैं  कि  जब  शहरों  की  जायदाद  का  वितरण  नहीं  किया  जा  सकता  है  तो  भूमि  का  ही  वितरण
 क्यों  किया  जा  रहा  लेकिन  उन्हें  मालू म  होना  चाहिये  कि  प्रौद्योगिक  क्रान्ति  होने  के  पूरे  भूमि  सुधार

 होना  आवश्यक  जब  तक  भूमि  सुधार  नहीं  होंगे  तब  तक  हमारे  क्लर्कों  की  विक्रय  शक्ति  में  वृद्धि  नहीं
 हो  सकती  है  कौर  न  उनके  जीवन  में  समाजवादी  ढांचे  का  समाज  सकता  है  प्रत  भूमि  सुधार  होने

 अ्निवायं हैं  ।

 जहां  तक  केरल  का  प्रश्न  है  वहां  सत्ता  प्राप्त  होने  के  एक  बाद  ही  भूमि  सुधार  कर  दिये
 ग

 ये
 थे  ।

 वहां  के  प्रशासन  ने  सदैव  काश्तकार  का  पक्ष  लिया  है  ate  उनके  हित  में  यथासम्भव  कार्य  किया

 है  ।
 वहां  भूमि  खेतीहर  श्रमिकों  को  सत्ता  प्राप्ति  के  एक  वर्ष  बाद  ही  वितरित  कर  दी  गयी  थी  लेकिन

 जिन  राज्यों में  कांग्रेसी  सरकार  है  वहां  दस  ad  इहाता  भी  कोई  ठोस  सुधार  नहीं हो  सके  हैं  ।  मैं

 सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  संकल्प  को  स्वीकार  करें  कौर  भूमि  सुधार के  सम्बन्ध  में  स्थिति

 का  पुनरीक्षण करे  ।  इस  तरह  हम  समाजवादी  ढांचे  के  समाज
 की

 अग्रसर  होंगे
 ।

 श्री  वासुदेवन  नायर
 :

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  दस  ag  पश्चात्  भी  हम  कठिनाइयों
 आर  समस्याओं  से  परेशान  हैं  ।  हमारी  योजना  संकटग्रस्त  है  भर  हमें  खाद्यान्न  का  आयात  करना

 पड़  रहा है
 ।  इन

 सब  सदस्यों  का  मूल  कारण  यह  है
 कि  हमारे  देश

 की
 प्रगति  का  सूत्राघार

 कृषि  सुधार  हें  शौर  कृषि  सुधार  तब  तक  संभव  नहीं  हो  सकते  जब  तक  कि  तत्सम्बन्धी  व्यापक

 विधान  नहीं  बनाये  जायेंगे  ।

 कांग्रेस  की  इस  सम्बन्ध  में  बड़ी  ढुलमुल  नीति  रही  है  ।  अभी  हाल  में  ही  हैदराबाद  कांग्रेस  में

 एक  उपसमिति  नियुक्त  की  गई  है  जो  कृषि  सम्बन्धी  areal  पर  विस्तार  से  विचार  करेगा  और

 यह  निश्चय  करेगी
 कि

 भ्रघिकतम  भूमि  सीमा  निश्चय
 की  जाय  या  नहीं  ।  इससे  स्पष्ट ज्ञात  होता  है

 _

 sist  में



 ३१३८५  देव  मे  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  भ्र तु मान  लगाने  के  लिये  १९  gays

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 श्र  वासुदेवन

 कि
 सरकारी  दल

 की  नीति  इस
 सम्बन्ध  में  निश्चयात्मक  नहीं

 है  ।
 meat  यह  TaaaT Tr ITT.

 की
 बात

 द

 कि  कांग्रेंस  कार्यकारिणी  समिति ने  यह  निचय  कर  लिया  है  कि  देश  में  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  सुधार

 तथा  कमी  की  अधिकतम  सौम  निर्धारण  के  कार्य  इत्यादि  ३१  FEKE  तक  क्रियान्वित  हो

 जाने  चाहियें  ।  जमींदार  लोग  इस  निश्चय  से  सावधान  हो  गये  है  झर  वे  इस  स्रवित  के  पुत्र

 भूमि  को  दूसरों के  हाथ  स्थानान्तरित  कर  देंगे  ।  जिससे  कि  विधि  के  बनने  पुर्व  वितरण  करन  के
 लिये  भूमि  बचेगी  ही  नहीं  ।

 योजना  अ्रायोग  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिये  श्र  विधि  मंत्रालय  के  परामर्श

 से  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधान  बताना  चाहिये  ।  में  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करता  हू

 कि  उन्हें  उन  राज्यों  को  यथाशक्ति  समर्थन  प्रदान  करना  चाहिये  जो  कि  भूमि  सुधारों  सम्बन्धी

 विधान  पारित  कर  रहे  हं  ।  उदाहरणार्थ  केरल  विधान  सभा  ने  जनमीकारम्‌  विधेयक  पारित  कर

 राष्ट्रपति  की  सहमति  के  लिये  केन्द्र  में  भेजा  था  ।  अपराध  एक  वर्ज  बाद  भी  उस  पर  सहमति  नहीं  दी

 गई  है  अपितु  गृह  मंत्रालय  की  कौर  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  उससे  धार्मिक  संस्थाओं  के  अधिकारों

 पर  श्रावित  होगा  ।  इसके  परचा त्‌  केरल  विधान  सभा  व्यापक  भूमि  सुधारों  वाला  एक  विधेयक  पारित

 करने  का  विचार  कर  रही  है  |  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लगाई  गई  इन  आपत्तियों  से  इस  कार्य  में

 विलम्ब  होगा  में  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  gs शरीर  निश्चयात्मक

 अपनाया  |

 fat  तिम्मय्या  fray  १०,  १२  वर्षों  से  हम

 भूमि  सुधारों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहे  हें  लेकिन  अभी  तक  इस  बारे  में  कोई  सन्तोषजनक  प्रगति

 नहीं  हुई  है  ।  यदि  हमारी  जनता  पढ़ी  लिखी  होती  तो  ऐसा  पक्ष  कभी  चुनाव  में  विजयी  नहीं  होता

 जिसने  अपत  वचनों  को  ger  नहीं  किया  ।

 में  स्वर  भूमिहीन  श्रमिक  at  में  से  हूं  और  जानता  हुं  कि  जमींदारों  द्वारा  उनका  कितना

 दोषी  किया  जाता  है  ।  जमींदार  लोगों  के  पास  बहुत  अधिक  भूमि  है  वे  स्वयं  उसका  उपयोग

 नहीं  करते  F  कुछ  तैसा  लगा  कर  उसेਂ  दूसरों  को  दे  देते  हूं  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  उसनें  अधिक

 उत्पादन  नहीं  होने  पाता  है  लेकिन  जब  भूमि  कपक  को  दी  जाती  है  तो  वह  उसमें  पुरी  दिलचस्पी

 लेता  है  झ्र  उससे  उत्पादन  में  वुद्धि  होती है  |

 Us  आर  हम  समा  जवाबो  प्रकार  के  समाज  की  बात  करते  हूं  ।  दूसरी  झोर  बेकारी  व  गरीबी

 को  दूर  करने  का  कोई  ठोस  प्रयत्न  नहीं  कर  रहे  |  wal  तक  सरकार  भूमि  की  अधिकतम  सीमा

 निश्चित  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  दूर  नहीं है  ।  जब  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  भविष्य  में  अजित  की

 जानें  वाली  भूमि  की  सीमा  निश्चित  की  जायेगी  ।  सत्य  यह  है  कि  भविष्य  में  अजित  करने

 के  लिये  भूमि  बचेगी  ही  नहीं  ।  वास्तव  में  देश  की  वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भूमि  की

 अधिकतम  सीमा  निश्चित  करनी  आवश्यक  है  इसी  से  जनता  में  अधिक  उत्पादन  के  लिये  उत्साह

 प्राप्त  हो  सकता  है  ।

 aa  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  भी  कहा  जा  रहा  है  जब  श्राप  पूंजीपतियों
 की  अय  में  प्रीतम  सीमा  निश्चित  नहीं  करते हू  तो  श्राप  भूमि  पर  ही  अधिकतम  सीमा  क्यों

 निश्चित  कर  रह ेहैं
 ?

 यह  बात  सही  नहीं  है  हम  श्रौद्योगिकों  पर  भी  कई  प्रकार  के  कर  ौर  प्रतिबन्ध

 लगा  रह ेहैं  |  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  तत्काल  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विवान  बनाये  अर

 उन्हे
 भगा गी हा  क्रियान्वित  करे  ।

 मूत  ला ण अंग्रे जी  में में



 १९  Rays  २१३६ देश  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  निर्माता  लगाने  के  लिये

 एक  समिति  बारे  में  संकल्प

 श्री  मठ  चं०  जैन  :
 प्रस्तावक  महोदय  ने  सभा  का  ध्यान  इस  समस्या  की  प्रो  दिलाया  है  ।

 में
 इ

 सके  लिये  उनका  कृतज्ञ  हूं  तथापि  उन्होंने  जो  हल  सुझाया  है  में  उससे  सहमत  नहीं  हूं
 ।  साथ

 ही
 धी  मिश्र  ने  जो  स्थानापन्न  संकल्प  की  सूचना  दी  है  में  उससे  भी  सहमत  नहीं  हूं  ।  उन्होंने कहा  है  कि

 सभा  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  प्रगति  से  संतुष्ट है
 ।

 भला  सभा  इस  सम्बन्ध  में  संतुष्ट  च् न» केर  हो  सकती  है
 जब  कि  स्वय  योजना  अयोग  और  योजना  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  हुई  ढिलाई  र  अस्थिरता  से  संतुष्ट

 हैं  ।  समस्या  यह  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  नीति  और  लक्ष्य  को  किस  प्रकार

 क्रियान्वित  किया  जाय  ।  इस  सम्बन्ध  में  समस्या  के  प्रमुख  पहलू दो  हें  ।  पहिला  बेदखल  किसानों

 की  समस्या  प्रौढ़  दूसरा  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करना
 |

 पहिले में  भूमि  की  अधिकतम सीमा  निश्चित  करनें  सम्बन्धी प्रशन  लेता  हूं
 ।  भ्र भी  हाल  में

 इसके  सम्बन्ध  में कई  शक्तिशाली  श्रावाजें  उठ  रहित  |  वे  इसका  इस  भ्राता  पर  विरोध  कर  रहे  हें
 कि  जब  अन्य  क्षेत्रों  में  श्रघिकतम  सीमा  निश्चित  नहीं  हैं  तो  केवल  इसी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  का  प्रयत्न

 क्यों  किया  जा  रहा  है  |  हमें  प्रसन्नता  है  कि  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  को  एक  उपसमिति  ने

 यह  निश्चय  किया  है  कि  भ्र धिक तम  सीमा  wae  निश्चित  की  जानी  चाहिये  ।  निसंदेह  हमें  oer

 क्षेत्रों  में  भी  साथ  साथ  शराब  कौर  सम्पत्ति  की  अ्रघिकतम  सीमा  निश्चित  करनी  चाहिये  ।  जब  तक

 mea  क्षेत्रों  में  भी  यह  सीमा  निश्चित  नहीं  की  जायेगी  तब  तक  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित

 करना  भी  कठिन  होंगा  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हमें  अपने  ग्रा दर्श ों  के  प्रति  सच्चा  रहना  चाहिये  ।  कौर  भूमि
 को  किसान  या  खेतीहर  को  देनें  की  नीति  अपनानी  चाहिये  चाहे  मार्ग  में  कितने  ही  हितों  से  संघ

 करना  पड़े  |  में  सरकार से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  दृढ़  नीति  अपनाये  और  झपने

 आदर्शों  के  प्रति  सच्ची  बनी  रहे  ।

 थ्रो  जगदीश  अवस्थी  )  उपाध्यक्ष  सदन  के  सामने  भूमि-सुधारों  के  सम्बन्ध

 में  जो  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  उस  पर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  हमारे  देश  में  जहां  प्रौढ़  हरनेक  प्रमुख  समस्यायें  वहां  एक  प्रमुख  समस्या

 भूमि  सम्बन्धी  है  ।  इस  देश  की  लगभग  नव्वे  प्रतिशत  जनसंख्या  भूमि  qx~—adt  पर--ही  निर्भर

 है  ।  स्वतंत्रता  प्राप्त  करने  के  द  कई  राज्य  सरकारों  ने  प्र  पत्त  किये  कि  भूमि  सम्बन्धी  कुछ  कानून
 बनाये  जायें  भ्र ौर  कुछ  राज्यों  ने  कानून  बनाये  लेकिन  यह  तथ्य  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  जितनी

 सफलता  मिलनी  चाहिये  वह  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  जब  देश  परतंत्र  तब  यह  कहा  जाता  था  कि

 इस  देश  में  जब  तक  जमींदारी  प्रथा  कायम  तब  तक  कभी  भी  भूमि  का  ठीक  सुधार  नहीं  हो

 क्योंकि  जमींदार  लोग  किसानों  से  भ्रमित  लगान  लेते  हैऔर  उन  की  बेदख  लियां  करते  इसਂ

 लिये  ag  झ्रावश्यक  है  कि  जमींदारी  प्रथा  समाप्त  की  जाय  ।  में  उत्तर  प्रदेश  की  बात  कहता  हूं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जमींदा री  प्रथा  समाप्त  हो.गई  लेकिन  उस  समय  की  प्रमुख  समस्यायें  ,  अर्थात्‌  अत्यधिक

 लगान  लेना  प्रो  बेदखलियां  are भी  ज्यों  की  त्यों  बनी  हुई  हें  ।
 जब  वहां  जमींदारी प्रथा

 कायम  तो  राज्य  सरकार  किसानों  से  सोलह  करोड़  रुपये  रेवेन्यू  के  लेती  जमींदारी  समाप्त

 होने  के  बाद  उन  का  लगान  कम  होना  चाहिये  लेकिन  वह  सोलह  करोड़  से  बढ़  कर  बाइस  करोड़

 हो  गया  जिस  का  परिणाम  यह  है  कि  ret  किसानों  में  भूमि-सुधार  के  प्रति  कोई  उत्साह  शेष  नहीं  रह
 गया  है  और  उन्हें  उस  में  कोई  श्रावण  नहीं  नज़र  है  ।  जहां  तंक  बे दख लियों  का  सम्बन्ध

 उन  में
 भी  कोई  कमी  नही ंहु  ई  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  बेदख्रलियां  जारी हूँ  ak

 wit  में
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 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 जगदीश

 श्रत्यविक  लगान  लिया  जा  रहा  तो  फिर  चाहे  श्राप  कोई  भी  कानून  उस  से  कोई  लाभ  होनें

 वाला  नहीं  है  ।  उतर  प्रदेश  में  राज  भी  रस्सी  प्रतिशत  जोतें  ग्र लाभप्रद  हैं  ।  जब  किसान  को  इस

 पेशे  से  कोई  लाभ  नहीं  होता  तो  नैतिकता  की  दुष्टि  से  यह  उचित  नहीं  है  कि  उन  से  मालगुजारी

 वसूल  की  जाय  ।  जब  उन  को  आमदनी  ही  नहीं  होती  तो  फिर  मालगुज़ारी  किस  चीज़  की  ?

 इसलिये  में  चाहता  हु  कि  केन्द्रीय  सरकार  सिद्धान्त  रूप  से  इस  को  स्वीकार  करे  कि  जिन  प्रदेशों  में

 जमींदारी  प्र या  समाप्त  हो  गई  जहां  लगान  के  बदले  मालगुज़ारी  ली  जाती  वहां  क्र  जोतों

 से  माल  लेना  समाप्त  कर  देना  चाहिये  |  जेसा  कि  में  ने  अभी  कहा  उत्तर  प्रदेश  में  रस्सी

 प्रतिशत  जोतें  अलाभकर  हैं  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  मगर  मेरे  सुझाव  को  क्रियान्वित  किया

 तो  जो  राजस्व  इकट्  होता  वह  बहुत  कम  हो  जायगा  ।  कुछ  करोड़  रुपये  कम  हो  सकते

 लेकिन  उस  कमी  को  श्राप  बड़े-बड़े  लोगों  शक्कर  सिल-मालिकों  से  पूरा  कर  सकते  जिन  की

 तरफ़  करोड़ों  रुपये  बकाया  पड़े  हैं  ।  मगर  सरकार  इस  सुझाव  पर  कमल  तो  इस  से  किसानों  में

 चेतना  प्राप्त  होगी  कि  स्वराज्य  मिलने  सेਂ  हम  को  सुख  प्राप्त  gar  है  ।

 इस  के  बाद  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बेदखलियों  को  रोका  जाना  चाहिये  ।  न्य

 राज्यों  की  तरह  उत्तर  प्रदेश  से  भी  सरकार  ने  इस  sae  के  कानून  लेकिन  उस  में  सफलता

 नहीं  मिल  रही  है  ।  हम  को  देखना  है  कि  वहां  बेदी  लियां  होने  का  मूल  कारण  नया  है  ।  जिन  माननीय

 सदस्यों  का  गांवों  के  जीवन  से  सम्बन्ध  वे  जानते  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  सब  से  छोटा  रेवेन्यू  आफिसर

 को  पहले  पटवारी  कहते  थे  शर  जिस  को  we  लेखपाल  कहा  जाता  है--इन  बेदखलियों  की

 जड़  है  ।  अगर  बेदी  लियां  कराने  के  लिये  कोई  उत्तरदायी  तो  वह  इन  लेखपालों  का  भ्रष्टाचारी

 at  जोकि  गांव-एएन  में  मौजूद  है  ।  जिस  ज़मीन  को  कोई  किसान  दस  बीस  साल  से  जोतता  पाया

 उस  को  दूसरे  के  नाम  चढ़ा  दिया  जाता  है  अर  जब  कोर्ड  से  सुचना  सिलती  तब  ही  किसान  को

 मालम  होता  है  कि  उस  के  खिलाफ  बेदखली  का  मुकदमा  दायर  किया  गया  है  ।  उत्तर  देना  में  जो
 भी  किसान  वह  wis  जाने  दे  कर  जिन् सवार  खतौनी  ले  सकता  है--जो  ज़मीन  वह  जोतता

 उस  का  एबस्ट्रैक्ट  रिकॉर्ड  ले  सकता  है  ।  में  चाहता  हं  कि  निश्चित  रूप  से  राज्य  सरकारों  को  यह

 श्रीदेवी  दे  दिया  जाय
 कि  लेखपाल  श्रीनिवास  रूप  से  कौर  वर्ष  में  दो  वार  हर  एक  किसान

 परिवार  को  उस  की  खतौनी  जिस  से  उस  को  मालम  हो  जाय  कि  जो  ज़मीन  हम  जोतते  उस  पर

 हमारा  हक  है  झोर  हमारा  नाम  चढ़ा  है  ।  श्रगर  ऐसा  किया  तो  राज  जो  हज़ारों  मुकदमे
 बे दल लियों  के  कचहरियों  में  चल  रहे  वे  बन्द  े  जायें  ।  राज  तो  स्थिति  यह  है  कि  क्रिया  को

 मालूम  भी  नहीं  पिता  है  तौर  खेत  दूसरे  के  नाम  चढ़  जाता  है  ।  इसलिये  राज्य  सरकारों  को  इस  तरह
 का  आदेश  दे  देना  चाहिये  ।

 श्री
 सिंहासन  fag

 :  किसान  ga  भी  ले  सकता  है  ।

 श्री  जगदीश  अवस्थी  :  वहू  वालेन्टरी  श्रीनिवास  रूप  से  नहीं  में  चाहता  हूं  कि  उस  को
 श्रनिवायं  कर  दिया  ताकि  इस  प्रकार  की  बेदखलियों  से  कौर  मुकदमेबाज़ी  से  किसानों  को

 छुटकारा  मिल  सके  ।  जिस  प्रकार  डकैती  कौर  अन्य  मुकदमों  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  at
 तक--सुप्रीम  कोट  तक--काम  में  की  उसी  प्रकार  पटवारी  या  लेखपाल  सच  जो  कुछ  भी
 अपने  कागजों  में  लिख  देता  व  दी  आखिर  तक  काम  जाता है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  राज्य  सरकारों
 को  az  आदेश  दिया  जाय  कि  कि कसा  नों  को  अनि  में दो  बार नवाये

 रूप  से  तौर  निःशुल्क  खतौनी  वर्ष
 उपलब्ध  की  ताकि  वेदियां  कम  हों  ।



 ge  Reus  देवा में  ah  ar  की  प्रगति का  अनुमान  लगाने  के  लिये  3१४१

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 राज  भूमि की  सब  से  बड़ी  समस्या  म्रघिकतम  कौर  न्यूनतम  जोत  कायम  करने  की  है  ।  अगर

 रहम  देश  में  सचमुच  सच्चा भर  वास्तविक  समाजवाद कायम  करना  चाहते  तो  हम  को  घन  कौर

 रती  की  अल्पतम  भर  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करनी  पड़ेगी  ।  उत्तर  प्रदेश  के  विधय  में  में  कहना

 चाहता  हूं  कि  हर  एक  ऐसे  किसान  परिवार  को  कम  से  कम  सवा  छः  एकड़  भूमि  मिलनी

 fara  में  पांच  व्यक्ति हों  ।  अधिकतम  सीमा  तीस  एकड़  से  अधिक  न  रखी  जाये  ।  इस  तरह उन  हज़ारों

 परिवारों  ्र  खेतीहर  मजदूरों  को  भूमि  मिल  जिन  के  पास  कोई  भूमि  नहीं  है  ।

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के समय  जिन  के  पास  पहले  ही  हजारों  एकड़  भूमि  उन्हों  ने  कौंर  अलाटमेंट  करवा

 अपनी  ज  तीन  श्र  बड़ा  ली  है  ।  बड़े-बड़े  लोग  सुरसा  की  तरह  जमीन  पर  अपना  कब्जा  बढ़ा  रहे
 अल्पतम  अर  अधिकतम  जोत  निश्चित  कर  दी  तब  हम  समझेंगे  कि  हमारे  देश  में  सच्चा

 समाजवाद  कायम  हो  सकता  है  ।  में  निवेदन  करूंगा  कि  इन  सुझावों  को  केन्द्र  के  मंत्री  राज्य  सरकारों

 के  पास  जिस  से  कि  हम  भूमि  सम्बन्धी  सुधारों  को  कर  सकें  ।

 1  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  vie  किसी  को  स  पक्ष  को  चतुरता  वा  नमूना

 देखकर  हो  तो  उन्हें  हमारे  राज्य  का  भूमि  सुधार  विधान  देखना  ्  ।  जहां  इस  चतुराई  से  विधान

 बनाये  गये  हैं  कि  जमींदार  लोग  र  उन  की  जमीनें  साफ  बच  गई  हूँ  ।  वही  कांग्रेस  सरबर  जो  पहिले

 कहती  थी  कि  चार  लाख  एकड़  भूमि  भूमिहीन  कृषकों  को  वितरित  की  जायगी  तब  कहती  है  कि

 ६,०००  एकड़  भूमि  से  अधिक  भूमि  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जमींदार  लोगों  को  यह  ज्ञात  है  कि  भूमि  की  अ्रधिकतम  सीमा  निश्चित  की  जायेगी  ।  इसलिये

 गैरकानूनी  तरीके  से  भूमि  का  वितरण  शर  हस्तांतरण  कर  हैं  |  अपने  रिश्तेदार

 तथा  दुर-दूर  के  नातेदारों  के  नाम  भी  भूमि  पंजीकृत  कर  दी  है  ।  इतना  ही  नहीं  वे  उस  भूमि  को  भी

 को  सरकार  को  जाने  वाली  है  दरबारियों  को  बेच  कर  उन  से  रुपये  हड़प  रहे  हें  ।  पर  सरकार  यह

 देख  रही  है

 सहकारी  समितियों  तथा  संयुक्त  पर  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित

 नहीं  की  गई  इस  छूट  का  लाभ  Rofl HL  वहां  के  जमींदार  लोग  श्रपने  परिवार  के

 सदस्यों के  नाम  से  ही  सहकारी  समितियां  बना  रहे  हें । शर उस उस  छट  का  लाभ  उठा  रहें

 कहें  ।  उदाहरणार्थ  पाल  चौधरी  एस्टेट  ने  दान  प्रयास  बना  १०००  बीघे

 भूमि  पर  अधिकार  किया  gar  इसी  प्रकार  किन्हीं
 श्री  मुकर्जी  महोदय  ने  अपन

 के  सदस्यों  तथा  नायब  इत्यादि  को  शामिल  कर  एक  संयुक्त  स्कन्ध  समवाय  खोला  हुआ्आा है
 उजर  वे  जमीन  पर  अपना  अधिकार  किये  हुए  हूं  ।  इस  प्रकार  हम  देखते  हूं  कि  जमीन  की  अधिकतम

 सीमा  निश्चित  होने के  बावजूद  भी  लोग  विधि  का  उल्लंघन  करने  में  समय  हो  रहै  हैं  ।

 भूमि  का  वितरण  भी  इस  ढंग  &  किया  जा  रहा है  कि  जिन के  पास  पहिले  से  ही  भूमि  है  उन्हें  कुछ

 भूमि  मिलती  जा  रही  है  ।  लेकिन  जो  श्रतुसूचित  जाति  या  म्रनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  लोग  हूँ

 उन्हें  भूमि  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  यदि  श्राप  उन्हें  थोड़ी  भी  भूमि  दें  तो  वह  उस  के  द्वारा  जमींदार  के

 श्वेता  को  रोकने  तथा  अन्याय  का  मुकाबला  करने  में  समर्थ  हो  सकते  हैं  ।  मत  सरकार  को  चाहिये
 सर्वे  प्रथम  सरकार  बेदखली  रोकने  के  लिये  उन्हें  प्राथमिक  कौर  कानूनी  सहायता  प्रदान  करे  शौर

 ATTA  उन  की  सटकारी  समितियां  इत्यादि  बना  करਂ  उन  की  सहायता  करे  ।

 केवल  श्रघिकतम  सीमा  निश्चित  करने  से  तब  तक  कोई  लाभ  नहीं  होगा  जब  तक

 भूमि  सम्बन्धी  सुधारों  को  सच्चाई  से  क्रियान्वित  न  करें  झ्र  गर  कानूनी  तरीके  के  हस्तांतरण  से

 बेदखल  किये  गये  किसानों  को  ga:  भूमि  दिलाने  का  प्रयत्न  न  करें  |

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 श्री  गणपति  राम :  उपाध्यक्ष  जब  में  कभी  सरकार  का  जो  है  और  जिस

 को
 उसे  ने

 सामने  रखा  है
 ध्यान  में

 लाता  हूं  तो
 मेरा  हृदय  गदगद नि

 हो
 जाता  है  लेकिन  जब

 में  उस  की  कार्य शीलता  को  देखता  हूं  तथा  उस  की  तरफ  ध्यान  देता हूं
 तो  मेरा  दिल बैठ  जाता है

 |

 सरकार  कहती है  कि  हम  जनकल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  करना  चाहते  हम  राम  राज्य

 यहां  स्थापित  करना  चाहते  हे  लेकिन  उस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिये
 जो

 कदम  उठाये  जाते ह  व  बहुत

 ही  श्रसन्तोबजनक  है  |

 मुझे  श्राइचयं  प्रौढ़  दुःख  होता  है  यह  देख  कर  कि  राज  जबकि  देश  का  किसान  जोकि
 सब  को

 रोटी  देता  उस  के  बाल  बच्चे  भ्रमणी  रोटी  खा  सकने  में  असमर्थ  वह  मजदूर जो  कपड़ा  तैयार
 कर  के  लोगों  के  तन  ढकता  है  उस  का  तन  कपड़े  के  बगैर  प्रति  जाड़े  के  दिनों  में  वह  ठिठुरता
 रहता  वह  मज़दूर  जो  दूसरों  को  मकान  बना  कर  देता  है  उन  के  रहने  का  साधन  पदा  करता

 जो  दस रों  को  अ्रटूटालिकायें  बना  कर  देता  वही  दिल्लो  दहर  में  सड़कों  पर  सोता  है  कौर  प्रिया

 TH  गुज़ारता है  ।  इस  तरह से  किस  तरह  राम  राज्य की  स्थापना  हो  सकती है  |

 हम  सब  एक  जिम्मेदार  पार्टी  के  सदस्य हैं  रोक  हमारे  ऊपर  राज  देश  को  बनाने  अथवा  देश  को

 बिगाड़ने  की  जिम्मेदारी है
 ।

 जहां  तक  भूमि  सुध।र  समस्या का  सम्बन्ध  उस  को
 करने  का  हम

 ने

 वचन  लिया  हु  करा  है  ak  हमने  कह  रखा  है  कि  हम  इस  को  कर  के  रहेंगे  ।  में  चाहता  हुं  कि  हमारा  सब
 &  पहला  काम  यही  होना  चाहिये  कि  हम  भूमि  की  जो  समस्या  है  उस  को  हल  इस  सचन को

 दस  वर्ष  लिये  हुए  हो  गये  हे  प्रो  मुझे  अफसोस वे के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  राज  भी  इ  स  सदन  के  भ्रमर

 कोई  भी  इस  के  सम्बन्ध  में  हम  बिल  नहीं  ला  सके  हैं  ।  में  श्राप  को  यह  भी  बतलाना  चाहता  हुं  कि  उत्तर

 प्रदेश
 में

 सब
 से  पहले  भूमि  सुधार  कानून  पास  शुभ्रा  था  |

 लेकिन  जब  में
 उस

 कानून  की  कार्येशीलता को
 देखता  हूं  तो  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  भूमि  सुधारों  के  नाम  किसानों  शिकमीदारों  कौ  ज़मी

 नें
 तो  दी  गई  थीं  लेकिन  मुकदमा  चला  कर  इजेक्शन  YS  चला कर  ९०  प्रतिशत  कौर  ४५  प्रतिशत

 खेत  उन  के  हाथों  में  से  निकाल  लिये  गये हें  ।  में  दूसरे प्र  देशों  कीः  बात  नहीं  करता  हुं  क्योंकि  में  उन  के
 बारे में  झ्रघिक नहीं  जानता  हूं  ।  जहां  किसानों  को  पहले  बटाई  पर  खत  मिल  सकते  शिकनी  पर

 खेत  मिल  सकते  थे  प्रौढ़  जहां  पहले  वे  बच्चों  का  लालन-पालन  कर  सकते  उन  को  रोटी

 दे  सकते  गाज  उन  की  हालत  बदतर  यह  कहने  में  मुझे  ज़रा
 भी

 संकोच  नहीं  है  ।
 उत्त

 र
 प्रदेश  के

 भूमि  सुधार  कानून  का  हम  बडे
 गर्व

 के  साथ रेफरेंस देते  हूँ  लेकिन  हमारा  ध्यान  wa  तरफ  भी

 जाना  चाहिये

 कि  जौ  उस

 में  कमियां  रह  गई  हें
 उन  को  दर

 किया  जाय
 |

 में  चाहता  हैं
 कि  श्राप  सर्वे

 करें  ait  देखें  कि  क्या  हाल हु  प्रा  है कितनों  के  खेत  वापिस लें  लिये  गये  कितनों के  पास  हल  नहीं  रह

 गये हैं  कितनो ंके  पास  जानवर  नहीं  रह  गये  इत्यादि  ।

 में  सरकार  से  यह  भी  प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  वह  खुद  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानून  लाये
 ।

 घ्रगर न. ह
 वह  ऐ

 सा  नहीं  करती
 है  तो

 में  समझता हूं  कोई  की  बात  नहीं  है  प्यार  इस  सदन  के  इन्दर

 कोई  प्राइवेट  मेम्बर  अपनी  तरफ  से  रेजोल्यूशन  लाता  है  और  उस  को  सरकार  मान  लेती

 सरकार को  स्वयं  ही  प्राग  कराना  चाहिये  शर
 ऐसा  कोई  कानून  इस  सदन  के  समक्ष  पेदा  करना

 चाहिये  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  राज  किसान के  नाम  पर  wae  अपोज़ीशन की  तरफ सेਂ  कोई

 गन्ने
 का

 मूल्य  बढ़ाने  के  नाम  पर  रेजोल्यूशन  जाता  है  उस  को  मान  लिया  जाय  कौर  हम  उस  को
 शान

 शर  शौक  के  साथ  अपोल  करने के  लिये  तै तयार  हैं  ।
 लेकिन  में  यह  जरूर  चाहता  हूं  कि  हमारी

 भी
 शान  के

 साथ  भूमि
 सम्बन्धी  कानून  यहां  लाने की  कृपा  करे  ae  इस  काम  में  वह  भ्र ग्र णी  हो  ।
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 कहां  जाता  है  कि  भूमि  के  ऊपर  कोई  सीलिंग  नहीं  होनी  चाहिये  ate  पहले  सम्पत्ति

 ऊपर  सींलिंग  लगनी  चाहिये
 ।

 में  इंस  सम्बन्ध  में  यह
 at

 चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों
 की  यह

 दलील  है  उन  को  यह  दलील  नहीं  देनी  चाहिये  ।  सब  से  पहले  भूमि  पर  सीलिंग  होनी  चाहिये  कौर  उस

 के  बाद  पर  भी  वह  लग  सकती  है  ।  कम  से  कम  श्राप  पहले  एक  चीज़  पर  सीलिंग  लगने

 र  दूसरी  चीज़  पर  भी  सीलिंग  लगाने  के  बारे  में  सरकार  से  प्रार्थना  की  जा  सकती  है  सरकार

 से
 कहा  जा  सकता  है

 कि
 सम्पत्ति  का

 भी
 विकेन्द्रीकरण  किया  जाय

 ।
 में  समझता

 हूँ  कि
 राज

 की
 सरकार

 कभी  भी  इस  को  करने  में  पीछे  नहीं  रहेगी  ।

 हम  ने  ले  रखी  है  कि  हमें  अपने  देश  में  सोशलिस्टिक  पटन  श्राफ  सोसाइटी  की  स्थापना

 करनी है  ।  में  ara  करता  g  कि  हमारी  सरकार  कभी  भी  छ  नहीं  रहेगी  कौर  हर  बात  में  art
 दी  रहेगी  ।  राज  जनता  की  यहश्नावाज़  है  कि  भूमि  जोतने  वाले  के  पास  जानी  भूमि  उसी  के

 पास  रहनी  चाहिये  जो  उस  की  स्वयं  काइत  करता  भूमि  उस  के  पास  नहीं  रहनी  चाहिये  जो

 भूमि पर  पांव  नहीं  रखता  जो  कभी  हल  नहीं  चलाता  जो  कभी  बेल  को  भूसा  नहीं  देता है  कौर

 जनता  की  इस  मांग  को  पूरा  करना  ड्राप  के  लिये  आवश्यक  है  ।

 ~  +  ब ५

 राज  हम  देखते  हे  कि
 जो

 पार्लियामेंट  में  बैठे  हुए
 वे

 प्रति  नाम  पर  सेकड़ों  एकड़  जमीन  रखे
 बड़े-बड़े  बिजनेस  बड़े  बड़े  प्रैविटशनसं  इत्यादि  हजारों  श्र  सेकड़ों  एकड़  जमीन

 अपने  नाम  पर  रखे  हुए  हूं  शरीर  किसी  को  बटाई  पैर  दे  देते  ह  या  शिकनी  काइत  पर  दे  देते  हे  ताकि  वे  उस

 का  उपभोग कर  सकें  |  जरगर  इस  तरह  की  व्यवस्था  बनी  रही  तो  हमारा  जो  उद्देश्य  है  उस  को  हम

 भूल  ३" ७  |

 न्याय
 भी

 चाहता  हूं
 कि

 राज  जब  हम  आवाज  लगाते  हं
 कि

 हम  देश  के  उन  पिछड़ हुए
 वर्गों में  से-ह  जिनके  पास  सम्पत्ति  नहीं  है  या  सम्पत्ति  कम  जिनको  कम  तनख्वाह मिलती  जिनके

 रहन  सहन  का  दर्जा  बहुत  नीचा  है  प्रौढ़  उनकी  हालत  में  सुधार  होना  चाहिये  तोमें  चाहूंगा  कि  इस  दिशा

 में  ठोस  कदम  उठाया  जाये  सदन  के  सदस्य यह  मांग  करते  हें  कि  जो  सौ  रुपये  से  कम  पाने  वाले

 सरकारी  कमचारी  उन  की  तनख्वाहें  बढ़ाई  तब  हम  को  यह  भी  मांग  करनी  चाहिये  कि  जो

 भूमिहीन  किसान  हं  जोकि  मजदूरी  का  काम  करते  ह  उनको  वे  वेस्ट  ष्य नड्स थ  जो  सरकार  के  पास  जो

 प्राम  समाजों  के  पास  हूँ  वे  सबसे  पहले  उन्हीं
 को  दी

 जानी  चाहियें
 |

 इसके  साथ  ही  साथ  मुझे  यह  कहते

 हुए  हिचक  नहीं  है  कि  are  भी  भूमि  दान  में  जितनी  भूमि  मिली  हुई  है  उस  को  सरकार  किसानों  को

 नहीं  दिला पाई  है  ।  सरकारी  रिका  में  तो  हो  सकता  है  कि  वहू  जमीन  प्रा  गई  हो  लेकिन  उन को  मिली

 नहीं  सरकार  की  आगे  जाना  चाहिये  प्रौढ़  भूमिहीनों  को  जमीन  देनी  चाहिये  |  हमारी  सरकार

 बड़े-बड़े  इंडस्ट्रियलिस्टंस  को  उन  की  इंडस्ट्रीज  के  लिये  प्रोटेक्शन  देती  उन  की  खातिर एक  से  एक  नया

 बिल  लाती  एक  से  एक  अच्छा  बिल  लाती  इंडस्ट्रियल  फाइनेंस  कारपोरेशन
 की

 स्थापना  करती

 ताकि  बड़े-बड़े  इंडस्ट्रियलिस्टों  को  लाखों  कौर  करोड़ों  रूपया  कर्ज  दिया  जा  तों  क्या  गरीब  किसानों

 के  लिये  उसे  हाउसिंग  ग्रांट  नहीं  देनी  उन  को  अपनी  खेती  में  तरक्की  करने  के  लिये  पैसा  नहीं

 देना  उन  की
 भी

 यह  इच्छा  है  कि  उन  के  बच्चे  भ्रमणी  तरह  से  पढ़े  उन  के  पास  भी अच्छे

 घर  रहने  के  लिये  हों  ,  अपनी बीवी  के  लिये  अच्छे  कपड़े  सभ्य  नागरिकों की  तरह  से  रहें  ।
 जब  उन  को  हम  ये  चीज  मुहय्या  कर  देंगे  तभी  राम  राज्य  यहां  सही  मानों  में  स्थापित  हो  तभी

 वे  उस  का  मज़ा  ले  सकेंगे  |
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 श्री  तंगामणि  :
 बाप  को  मालूम  है  कि  योजना  आयोग  ने  सिफारिश  की

 थी  कि

 लगान  की  अ्रघिकतम दर  १/४  से  ज्यादा  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यदि  इस  सिफारिश  को  पुरी  तरह
 से

 6.0

 किया  तो  किसानों  को  काफी  फायदा  हो  सकता  है  ।  लेकिन  इस  विधेयक में  तो  हम  यह  देख  रहे

 है ंकि  किसान  को  ग्रस्त  ware  अधिकार  भी  स्थापित  करने  पड़ेंगे  ।  प्रभी  इस  समय  बहुत  बड़े  पैमाने

 बेदखलियां हो  रही  हैं  |  त्रिचनापली  झोर  मदुरा में  इन  के  खिलाफ  आन्दोलन  भी  हो  रहें  |

 केरल  में  तो  बेदी  लियों  से  सम्बन्धित  कानून  को  बड़ी  सख्ती  से  लागू
 किया

 जा  रहा  है  भीर  वहां

 नहीं  हो  पाती  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  मद्रास  फिर  कई  अरन्य  राज्यों  में  जोत  की  सीमा  के  निर्धारण  के  fat

 arg  भी  विधान  नहीं  बनाया  गया  है  ।  झान्श्र  प्रदेश  विधान  सभा  के  विधेयक  के  प्रारूप  में  साढ़े  चार

 परिवारों  की  जोत  को  ही  की  जोतਂ  माना  गया  कौर  योजना  आयोग  ने  उसे  स्वीकार  भी

 है
 ।  इसलिये  उन्हें या  तो  अपनी  पुरानी  नीति  को  बदलना  चाहिये

 या  ३  परिवारों
 की  जोत  को

 ही

 की  जोतਂ  मानना  चाहिये  ।  योजना  झ्रायोग  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  भूमि  के  रिका

 रखने  ae  भूमि  सुधारों  को  कार्यान्वित  करने  का  काम  गांव  पंचायतों  को  दिया  जाना  चाहिये  ।  में
 जानना  चाहता  हूं  कि  केरल  के  झ्र लावा  wie  किस  राज्य  ने  इस  सिफारिश  को  कार्यान्वित

 किया
 इस  के  बाद  सवाल  भ्राता है  इनाम  और  देवस्थान  की  भूमियों  का  |  केरल  में  इस  के

 लिये  जनमी  विधेयक

 पारित  किया  जा  चूका  लेकिन  उसे  राष्ट्रपति  की
 अनुमति

 प्राप्त  नहीं  हो  रही  है  |  पता  नहीं  उसे

 '
 अनुमति  देने  में  कयों  देर  की  जा  रही  है  ।

 श्री  पाणिग्रहण  ने  बताया  है  कि  देश  में  भूमिहीन  श्रमिकों  की  संख्या  ६  करोड़  के  लगभग  है  ।

 लिये  भूमिहीन  श्रमिकों  को  भूमि  देनाख्हुत  जरूरी  हो  गया  ate  योजना  झ्रायोग  ने  भी  इसे  स्वीकार

 कर  लिया  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ६  किसानों  को  oy,  एकड़  भूमि  दी  गयी  लेकिन  उन्हें  कभी

 उस  का  पट्टा  नहीं  मिला  है  ।  इस  में  काफी  देर  की  जा  रही  है  ।  योजना  आयोग  से  सिफारिश  की  गयी  थी

 कि  वह  भूमि  सुधार के
 कार्य

 को  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  क्योंकि  भूमि  सुधारों  के  द्वारा  ही  हम
 जनता

 के  रहन  सहन  का  स्तर  ऊंचा  सकते  कौर  घरेलू  बाजार  को  अधिक  विस्तृत  कर  सकते  हैं  ।  इस

 लिये  भूमि  सुधार  बहुत  अवश्यक  है  ।  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  ate  किसानों  को  अधिक  प्रेरणा

 के  लिये  भूमि सुधार  बहुत  श्रावक  है  ।

 इसलिये  में  माननीय  मंत्री  से  अ्रनुरोध  करता

 कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जाये
 ह

 कि  वे  राज्य  सरकारों  को  नोटिस  भेजें  कि  इस

 रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  नन्दा  )  इस  चर्चा  के  दौरान  में  एक  सवाल  यह  उठाया
 गया  था  कि  संविधान  की  व्यवस्था  के  श्रतुसार  संसद्‌  इस  संकल्प  पर  चर्चा  करने  की  क्षमता  नहीं  रखती  |

 आपने  इस  सम्बंध  में  झपना  विनिर्णय  भी  दिया  था  ।  वास्तव  में  इस  अवस्था  पर  कोई  ऐसा  प्रदान  उठना

 ही  नहीं  चाहिये
 |  संसद्‌ के  दोनों  सदन  भूमि  सुधारों  के  बारे  में  जब  तक  चर्चा  करते  रहे  हें  उन  के

 सम्बन्ध
 में  कई प्रतिवेदन सभा  के

 सामने
 रखे  गये  ate उन  पर  चर्चा  थी  की  गई  है  ।

 वास्तव  में  यह  संकल्प  भूमिसुधारों  से  सम्बन्धित  नीति  के  बारे  में  है  ही  नहीं  |  इस  विषय  पर
 अभी  तक  जितनी  चर्चा  हुई  है  उस  की  एक  विशेषता  यह  रही  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  दलगत  भावना
 से  अपने  विचार  प्रकट  नहीं  किये  ।  इस  विषय  पर  लगभग  सभी  माननीय  सदस्य

 एकमत  हैं  ।
 सभो  चाहते

 हैं  कि  भूमिसुधार  जल्द  से  जल्द  कार्यान्वित  किये  जाये  |  लेकिन  कुछ  थोड़े  से  माननीय  सदस्यों  ने  इसके

 प  मूल  क्रेजी में
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 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 सम्बन्ध  में  दलगत  भावना  से  जो  थोड़ी  ग्रा लो  चना  की  है  यदि  वह  नहीं  तो  बरच्छा  रहता  ।  उन्होंन

 कुछ  इस  तरह  इस  चीज  को  रखा  है  जैसे  कि  हमने  भूमि  सुधारों  के  बारे  में  फिर  से  कुछ  सो  च  विचार  कर
 अपना  रुख  बदल  दिया  है  |  उन्होंने  अखबारों  में  प्रकाशित  होने  वाले  कुछ  ऐसे  वक्तव्यों  कौर  समाचारों

 का  भी  उल्लेख  किया  है  जो  भूमि  सुधारों  सम्बन्धी  प्रगतिशील  नीति से  मेल  नहीं  खाते  |  इस  संकल्प  के

 प्रस्तावक  कौर  कई  सत्य  माननीय  सदस्यों  ने  भी  यह  स्वीकार किया  है  कि  योजना  आयोग झर  प्रधान

 प्रौढ़  हम  सब  भरी-सवारों  को  अविलम्बनीय  मानते हैं  |  अच्छा  तो  यही  होता  कि  माननीय

 सदस्य  इस  प्रकार  विभिन्न  राज्यों  की  तुलना  न  करते  ।  में  तो  चाहता  हूं  कि  भूमि  सुधार  के  कार्यक्रम  के

 बारे  में  यह  सभा  एकमत  बनी  रहे  |  इसलिये  में  इसे  प्रश्न  को  सब  से  पहले  छेना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  एक  राज्य  का  हवाला  देते  हुए  कहा  था  कि  उस  ने  देश  के  अन्य  सभी  राज्यों
 के  मुकाबले  भूमिसुधारों  के  क्षेत्र  में  प्रतीक  कार्य  किया  है  कौर  कुछ  मामलों  में  कैदी  सरकार  उस  के

 में  रोड़े  भी  अटका  रही  है  ।  उन  का  कहना  है  कि  वह  राज्य  इस  दिशा में  काफी  प्रगति  करना

 चाहता  लेकिन  उसे  श्रवण  नहीं  बढ़ने  दिया  जाता  |

 उस  uaa  स्थिति  वास्तवर्में  यह  है  कौर हम  वास्तव  में इस  बात  की  खुशी है
 fe  ag  भूमि सुधार के  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करना  चाहता है  ।  राज्य

 भूघारणावधि  के  पुरे  ढ़ांचे  को  ही  बदल  देना  चाहता है  पौर  उसमें  कई  प्रगतिशील  विशेषतायें
 खेदा  करना  चाहता है  ।  वह  कार्य  क्रम  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  कौर  प्रथम  पंचवर्षीय  यो  जना के

 कुछ  लक्ष्यों  को  भी  शामिल  करना  चहता  है  ।  यह  तो  अच्छी बात है बात  लेकिन  यह  मान  लेना  भी

 तो  गलत  होगा  कि  ate  किसी  राज्य  ने  इस  दिशा  में  कुछ  किया  ही  नहीं  ।  यह  सही  है  कि  कुछ  राज्य

 पिछड़  गये  लेकिन  कुछ  ant  भी  बढ़ ेहें  ate  कुछ  राज्यों ने  तो  उस  दिशा में  काफी  ज्यादा  प्रगति  की

 है  ।  इसलिये स्थिति  यह  है  कि  सभी  राज्यों  की  प्रगति  एक  समान  रूप  से  नहीं  हुई  लेकिन  उस  से  यह

 नतीजा  निकालना  गलत  होगा  कि  कांग्रेस दल  योजना  झ्रायोग  की  सिफारिश  के  बावजूद  भूमि

 सुधारों  के  काम  को  नहीं  बढ़ाना  चाहता  कौर  कोई  दूसरा  ही  दल  इस  के  बारे  में  प्रतीक  उत्सुक  है  ।

 कहा  यह  गया  है  कि  हम  ने  कई  समितियां  गठित  करने  दौर  चर्चा  करने  के  अलावा  बौर  कुछ  नहीं

 किया  ।  कांग्रेस  दल  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  का  भी  हवाला  दिया  गया  है  ।  में  माननीयਂ  सदस्यों

 की  इस  बात से  सहमत हूं  कि  इस  दिशा  में  तेजी  से  प्रगति  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  माननीय  सदस्यों  को  यह

 चीज  भी  तो  देखनी  चाहिये  कि  हम  भी  इस  दिशा  में  सक्रिय  रहे  हूं  हमने  कई  समितियां नियुक्त  की हैं  ।

 इसी से  जाहिर  होता  है  कि  हम  इस दिशा में  कुछ  ठोस  काम  करने  की  सोच  रहे  हैं
 ।

 भूमि  सुधारों  का  काम  तेजी  से  ant  क्यों  नहीं  बढ़  रहा  इस  सवाल  का  एक  प्नौः  भी  पहल
 में  मानता  हूं  कि  विधान  निर्माण  में  ate  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  में  कुछ  खामियां  कौर

 तियां  रही  में  यह  मानने  को  बिल्कुल  तैयार हूं  कि  कुछ  क्षेत्रों में  तेजी  से  प्रगति नहीं  हुई  है,न  तो  विधान

 निर्माण  के  a  न  कार्यान्वित  के  मामले  में  ।  लेकिन  यह  मानने  को  में  तेयार  नहीं  कि  हम  ने  योजना

 आयोग
 की

 सिफारिशों  को  रही  की  टोकरी  में  डाल  दिया  है  |  सच  तो  यह  है  कि  हम  ने  योजना  आयोग  की

 सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  है  ।  हां  यह  जरूर  है  कि  कुछ  खास  परिस्थितियों  की  वजह  से  हमने  इस

 विधेयक में  कोई  बड़ा  सख्त  ढ़ांचा  तैयार  नहीं  किया है  ।  भूमि  सुधारों के  सम्बन्ध  में  मोटे  तौर पर  जो

 द्वूष्टिकोण  होना  उसे  तो  सभी  बहुत  अच्छी  तरह  जानते  हूं  ।  विभिन्न  समितियों  को  नियुक्तियां

 झर  उन
 के  काम  करने  में  कुछ  विलम्ब  होना  तो  स्वाभाविक  ही  है  लेकिन  जान  बूझ  कर  विलम्ब  करने

 का  कोई  प्रदर  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  हमें  एक  राज्य  विशेष  की  प्रगति  में  बाधा

 नहीं  डालती  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  उस  राज्य  की  विधान-सभा  द्वारा  पारित  जनमी  कर्म  सम्बन्धी
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 एक  विधेयक  का  भी  उल्लेख  किया  गया  था  ।  वह  विधेयक  महत्वपूर्ण  तो  लेकिन  उस  में  भूमिसुधारों
 सम्बन्धी  किसी  बुनियादी चीज  को  नहीं  लिया  गया  ।  वहां  के  किसानों को  प्री  सुरक्षा मिली  हुई  है
 श्रौर वे सरकार वे  सरकार  के  लगान  की  एक  निश्चित  रकम  कर  रहे  यह  कहना  गलत  है  कि  गृह-कार्य

 मंत्रालय ने  उस  विधेयक के  बारे  में  किसी  दूसरे  ढ़ंग  से  सोचा  या  यह  कि  वहू  योजना  आयोग से

 सहमत  नहीं  |- 2  ।  गह-कार्यों  मंत्रालय  योजना  आयोग  दोनों  ही  इसी  राय  के  थे  कि  भूमि  सुधारों  की

 कार्यान्वित  के  सम्बन्ध  में  कोई  विभेद  या  भेदभाव  न  करने  के  साथ  साथ  घार्मिक  स्थानों  सम्बन्धी

 erat
 में  भी  कोई  विभेद  नहीं  रहना  चाहिये  ।  उन  भूमियों पर  खेती  करने  वाले  किसानों  को  पूरी

 सुरक्षा  रहनी  चाहिये  तौर  उन  के  लगान  में  भी  उतनी ही  कमी  होनी  चाहिये  जितनी  कि  अन्य  भूमियों

 के
 किसानों

 के  लगान  में
 ।  इन  धार्मिक  संस्थानों  की  शुद्ध  प्राय  के  सम्बन्ध  में  ही  एक  परिमाण  दिया

 था ।  झाखिंर इन  धार्मिक  संस्थानों  को  व्ययादि केਂ  सम्बन्ध  में  कुछ  श्राइवासन तो  देना  चाहिये

 fat  पुलिस  )
 :  निजी  भू-स्वामियों  के  लिये  भी  तो  लगान  की  दर  निर्धारित

 सी  रही  वे  उसी  दर  से  लगान  वसूल  कर  सकते  फिर  चाहे  उन  की  राय  घटे  या  बढ़े  ।  लेकिन

 माननीय  मंत्री  चाहते  हैं  कि  धार्मिक  संस्थाओं  की  are  सदा  एक  सी  ही  रहने  चाहिये  ।  इंस  का  मतलब

 तो
 यह  है

 कि  निर्धारित उचित  लगान  से  होने  वाली  राय  और  इ  न संस्थाओं को  जितनी  are  होनी

 का  प्रकार  सरकार  को  पूरा  करना  चाहिये  ।

 श्री
 नन्दा

 :
 यह

 भी
 बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  इन  संस्थानों  को  होने  वाली  राय  कम  या  श्रमिक

 लगान
 की

 दर  के  आधार
 पर  निर्धारित नहीं  की  जा  सकती  ।  गणना  करते  समय  wa  इस  बात  का

 ध्यान  रखना  चाहिये
 कि

 लगानमें  जितनी  भी  कमी  होगी  वहू  लगान  की  घटाई  हुई  नई  दरके  कारण  ही
 होगी,श्रौर  इसी  आधार  पर  आय की

 की  गणना  की  जायेंगीਂ  सरका र  भी  झ्र दाय गी कर  सकती  जमींदारी

 उन्मूलन  के
 मामले  में  भी  तो  सरकार  ने

 प्रतिकर  अदा  किया  है  ।  यह  वास्तव  में  एक  उचित

 भ्राता  पर  प्रतिकर  करना  ही  कौर  वह
 भी

 इसलिये  कि  ये  धार्मिक  संस्थायें  काम

 जारी रख  सकें  ।  हो  सकता  है  कि  माननीय  सदस्य  धर्मं  के  बारे  में  कुछ  ऐसा  एक दृष्टिकोण  रखते

 जिस  से  मैं  सहमत  नहीं
 ।

 लेकिन  देश  के  करोड़ों  लोगों
 की

 अपनी  धार्मिक  भावनायें  हैं  ।  वे  यही  चाही  हैं

 कि  धार्मिक  संस्थाओं  की  सेवायें  जारी  रखनी  चाहियें  ।

 fat  न  wo  गोपालन  :
 मेरा  तो  ख्याल है  कि  माननीय  मंत्री ने  Eni TA  कर्म

 विधेयक  को  पूरी  तौर  से  नहीं  समझा  उन्हों  ने  यह  नहीं  समझा  है  कि  उस  केबाद  क्या  परिवर्तन

 प्रदान  यह  नहीं  है  कि  धार्मिक  उत्सवों  पौर  कृत्यों

 उनके  लिये  मिलने  वाली  राठी  को  रोका  जा
 पर  उस  का  कोई  प्रभाव  कौर  यह  भी  नहीं  है  कि

 रहा  है
 ।

 उसमें  तो  सिंह  यही  कहा  गया  है  कि  सरकार  द्वारा
 लगान  इकट्ठा  कर  के  उन  धार्मिक  संस्थाओं

 को  देने  की  प्रथा  बन्द  की  जानी  भूस्वामियों को प्रतिकर  दिया  जा  सकता  है  कौर  किसानों  को  भू-धारणाधिकार  भी  दिया  जा  सकता  है  |  ग्रुपस  में  तय
 कर  के  लगान

 भी
 घटाया  जा  सकता  है  ।  यदि

 साथ  कुछ  तो  घटेगी  ही  ।  लेकिन  प्रदान
 लगान  की  दर  इस  प्रकार  निर्धारित  की  तो

 में  कुछ  कटौती  तो  करनी  पड़ेगी  |
 यह  नहीं  है  कि  उस  से  धार्मिक  कृत्य बन्द  होंगे  ।  उन  के  व्यय
 इसलिये  यह  गलत  है  कि

 ag  विधेयक  धार्मिक  कृत्यों  के  मानते  में
 हस्तक्षेप  करना

 चाहता  है  |

 मूल  ह. मरंग्रेंजी



 १९  RES  देश  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  श्रीमान  लगाने  के  ३१४७

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 pat  नन्दा :  में  तो  समझता  हुं  कि  इतनी  व्याख्या  की  जरूरत  ही  नहीं  थो  ।  हो  सकता है  किਂ
 माननीय  सदस्य  को  वहां  की  परिस्थिति  का  कुछ  अधिक  ब्यौरा  मालूम  लेकिन  मैं  बुनियादी  तथ्य

 जानता  हूं  ।  हाल  ही  मैं  ने  वहां  के  मुख्य  मंत्री  कौर  कुछ  wer  प्रतिनिधियों  से  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  की

 lag  कोई  इतना  कठिन  या  पेचीदा  wea  नहीं  है  ।  इन  घार्मिक  संस्थानों  को  कुछ  निर्धारित ara  का

 झ्राइवासन
 तो

 देना  ही  कौर  में  तो  समझता  हूं  कि  हम  वापस  में  कुछ  बातों  पर  सहमत  हो  गये  हैं
 ।

 इन  पर  चर्चा  चल  रही  है  श्र  में  तो  समझता  ह  कि  wa  इस  में  कोई  ज्यादा  देर  नहीं

 अरब में  इस  प्रस्ताव  के  सार-तत्व के  बारे  में  कूछ  कहना  चाहता  हुं  उस  से  संबंधित  प्रश्नों  के

 संक्षिपत  उत्तर  देना  चाहता हैं  ।  उसके लिये  भूमि  सुधार  संबंधी  नीति  की  कोई  विषय  व्याख्या  करने  की

 ग्रा कश् यकता  नहीं  है  ।  सभी  दलों  के  माननीय  सदस्य  देश की  afr  कोश  जनता  भूमि  सुधारों  संबंधी

 नीति  पर  एकमत  इसलिये  मुझे  उस  नीति  के  समर्थन  में  अधिक  कूछ  नहीं  कहना  है  ।  इसी  लिये उस  के

 सम्बन्ध  में  यह  सभा  जितनी  भी  अधिक  दिलचस्पी  दिखाये  या  चर्चा  करे  उतना  ही  ग्रीवा  है  ।  यह  बड़ी

 महत्वपूर्ण  बात  क्योंकि  हमारी  समूची  देश  के  आधिक  विकास  का  दारोमदार  इसी

 बात  पर  है  कि  हमारी  देहाती  श्री-व्यवस्था  कितनी  प्रगति  कर  पाती  है  ।  इस  बात  को  हम  ने

 आरम्भ  में  इतनी  गहराई  से  नहीं  समझा  था  ।  सामाजिक  न्याय  की  दृष्टि  से  भी  देहाती  भ्रम-व्यवस्था

 का  विकास  महत्व  रखता  है  |

 देश  के  देहती  क्षेत्रों  को  दशा  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में  बड़ी  विभिन्न  है  ।  देहाती  क्षेत्रों  में  स्वयं  भी

 बड़ी  असमानतायें  मौजूद  हैं  ।  वहां  सब  से  नीचे  की  सीढ़ी  पर  भूमिहीन  श्रमिक  इसलिये  सामाजिक

 की  दृष्टि  श्र  भावी  झ्राथिक  योजनाओं  तथा  अपने  कायें  क्रमों  के  लिये  एक  ठोस  ऑ्राधार

 पदा  करने  की  दृष्टि  से  qarhrat  की  दशा  में  सुधार  करना  झ्रावश्यक  है  ।

 हमने  भूमि  सुधारों  की  योजना  इस  संकीर्ण  दृष्टिकोण  को  सामने  रखकर  नहीं  बनाई  है  कि  देहातों

 राय  के  वितरण  में  थोड़े  हेर  फेर  कर  दिये  जायें  या  यह  कि  कुछ  वर्गों  को  कुछ  प्रतीक  कौर  कुछ
 वर्गों  को  कुछ  कम  भूमि  मिले  ।  हमारा  दृष्टिकोण  तो

 यह  है  कि  देहाती  ग्रंथ-व्यवस्था  एक  ऐसे  ठोस  अधार

 लाया  उसे  इतना  गतिशाली  बना  दिया  जाये  कि  वह  देश  के  श्रमिक  विकास  में  पुरा  पुरा
 योग  दे  सके  |

 इसीलिये  जिन  के  पास  नहीं  उन  को  भूमि  मिलनी  चाहिये  ।
 इसी  लिये  हम  ने  कहा है  कि

 जोतने  वाले  को  ही  उत  भूमिका  स्वामी  होना  क्यों
 कि

 तभी  उसे  उत्पादन  बढ़ाने  की  प्रेरणा  रहेगी
 और  यही  देश

 की  जनता के  हित  में  होगा  ।  जोतने  वालों का  सीधा  सम्पर्क  राज्य  से  ही  रहना  चाहिये
 जिस  से  कि  उसे  झ्रावश्यकता  पड़ने  पर  उचित  रूप  में  सहायता  भो  दी  जा  सके  ।

 शर  सवाल  सिफ  इतना  ही  नहीं  है  कि  जोतने  वालों  को  भूमि  का  स्वामी  बदा  fen  जाये  1

 हमारा  उद्देश्य  इस
 से  भी  व्यापक है  ।  यद  विवार  शायद  पुराना  पड़  चुका  हमारा  दृष्टिकोण

 तो  यह  है  कि  देश  के  सारे  संसाधनों  का  दायित्व  देश  की  देहाती  जनता  पर  ही  है  श्र  वही  waar

 समूची  जन-शक्ति  का  ate  अपनी  भूमि  का  अधिक  से  श्रमिक  सदुपयोग  कर  के  उत्पादन  को

 श्रबिकतम  सीमा  तक  पहुंचा  सकती
 सभी  को

 रोजगार  दे  सकती  ate  श्रसमानताश्रों
 को  कम  से  कन  कर  सकती  इसलिये  हम  इन  सभी  उद्देश्यों  की  पूरि  का  दृष्टिकोण  लेकर  ही

 at
 बढ़

 मूल  स्रंग्रेजी  में
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 एक  समिति  बारे  में  संकल्प

 रह ेहैं  ae  हम  सभी  का  हित  इसी  बात  में  है  कि  देश  के  सभी भागों में  भूमि  सुधारो ंके  इसਂ  कार्यक्रम

 को  यथाशीघ्र  कार्यान्वित  किया  जाये  ।  इस  से  हम  सभी  सहमत  हैं  ।

 विधान  कौर  उस  की कार्यान्वित के  सम्बन्ध  में  भी  एक  प्रश्न  उठाया  गया  था
 ।

 कुछ
 नीय  सदस्यों  ने  तो  यहां  तक  कहा  है  कि  इस  दिशा में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है

 ।
 में  इसे

 नहीं  मानता  |  हम  सभी  यह  तो  चाहते  हैं  कि  इस  मामलें  में  शी  करता  की  और  इस  दृष्टि

 से  प्रगति की  धीमी  गति  के  बारे  में  कुछ  श्रसतोन्ष  भी  प्रकट  किया  सकता  लेकिन इस
 संतोष

 को  प्रकट  करते  समय  हमें  तथ्यों  को  gata  तो  नहीं  करना  हमें  यह  तो  नहीं  भूलना

 चाहिये  कि  कई  राज्यों  में
 इन

 कुछ  वर्षों
 में  कुछ  प्रगति

 भी  हुई  है
 ।

 राज्यों  ने  भू  मि सुधार  संबंधी

 सभी  बातों  में  प्रगति  की  समूचे  देश  में  बिचौलियों को  हटाया जा  चुका  है  ।

 पुरे  देश  में  किसानों  को  सुरक्षा  देने  के  सम्बन्ध  में  विधान  बन  चुके  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती

 ने  फसल  में  हिस्सा  बंटाने  बटाई  पर  खेती  करने  बालों  का  न्र रन  उठाया  था  ।  सभी  इस

 का  कोई  भी  हल  नहीं  किया  जा  सका  है  ।

 कुछ  ऐसी  समस्यायें हैं  जिन  का  alt  कोई  भी  हल  नहीं  हुमा  लेकिन  कई  राज्यों ने  इस  के

 बारे  में  विधान  पारित  किये  हैं  ।  वे  विधान  बिचौलियों  के  उन्मूलन  ate  किसानों  की  इत्यादि  के

 प्रश्नों को  लेकर  बनाये  गये  हैं  ।  जब  हम  से  यह  बात  कही  जाती है  कि  कुछ  किसानों  से

 भूमि  छीनी  जा  रही  तो  हमें  समझना  चाहिये  कि  वह  हमारी  नीति  के  अनुसार  ही  किया  जा  रहा  है

 क्योंकि  कुछ  भू-स्वामी  ऐसे  भी  हैं  जिन  के  पास  कोई  भूमि  नहीं  है  ।

 हमारे  द क  सबसे  बुनियादी  ब।त  तो  यह  है  कि  यहां  की  जोतें  बहुत  छोटी-छोटी  gr

 कई  राज्यों  मे  तो  अघिकांश  जोतें  पांच  एकड़  से  कम  ही  कई  भू-स्वामियों के  पास  भी  इतनी ही  भूमि

 उन्हों ने  अपनी  थोड़ी  सी  भूमि  पट्टे  पर  दे  रखी  है  ।  कुछ  कारणों  से  कुछ  समय  तक  वे  स्वयं उस  पर  खेती

 नहीं कर  पाये  |  इसलिये हम  ने  यह  वांछनीय  नहीं  समझा  कि  उन  को  उस  भूमि  से  भी  वं  चित  किया
 इसीलिये  विधि  में  कुछ  प्रतिबन्धों  श्र  परिभाषों  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह  जरूर  है  कि  वह

 भूमि  की  निर्धारित  सीमा  से  कम  होनी  चाहिये  ।  कौर  जहां  भूमिधारी  के  पास  कोई  अतिरिक्त  भूमि
 न  हो  वहां उस  के  पास भी  कुछ  भू  मि  रहनी ही  चाहिये  ।  इन  सभी  बातों  का  ध्यान  रख  कर  are  सभी

 के  हितों  के  विचार  से  ही  यह  योजना  तैयार  की  गई  थी  रोक  इसे  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित

 किया  गया  था  ।  विभिन्न  राज्यों में  से  इसे  विभिन्न  तरीकों  से  किया  गया  है  ।  लेकिन  सभी  विधानों  में
 एक  बात  समान  है

 कि
 उन  में  किसानों  को  सुरक्षा देने  की  बात  सामने रखी  गई  है  ।

 भूमि  की  निर्धारित  सीमा  के  wer
 पर  भी  कुछ  मतभेद

 उठ
 खड़ा  हुमा  है  ।  लेकिन

 योजना  सरकार
 प्रौढ़

 इससे  सम्बन्धित  सभी  लोग  श्री
 इस

 निष्कर्ष  पर  पहुंच  चुके  हैं  कि
 इस  ates  वाद-विवाद  की  गुंजाइश  नहीं  रहनी  चाहिये  ।

 हमें  यह  तो  जब  मान  कर  चलना  चाहिये
 कि  भूमि  की  इस  निर्धारित  सीमा  को  भविष्य  में  ही  नहीं  बल्कि  मौजूदा  जोतों  पर  भी  लागू  किया
 जायेगा  ।

 exe  की  समाप्ति  तक  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  भूमि-सीमा  से  सम्बन्धित

 विधान  अपनी  संविधि  पुस्तक  में  सम्मिलित  करने  पड़ेंगे  ।  यह  स्वीकार  किया  जा  चुका  है



 १६  98¥e  देश  में  भूमि-पुकार  की  प्रगति  का  अनमान च्झ  लगाने  के  ३१४६.

 एक  समिति  दारे  में  संकल्प

 pat  दासप्पा  :  यह  सभी  क्षेत्रों  के  बारे  में  होगा  या  सिंह  कृषि  क्षेत्र  में  ?

 श्री  नन्दा
 :

 हम  nit  इस  समय  सिंह  भूमि  सुधारों  की  बात  कर  रहे  हें  ।  इसका  जवाब  में

 बाद में  दूंगा  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  सामाजिक  न्याय  को  अविभाज्य  माना  जाता  है  ।  इसलिये यह  तो  नहीं

 हो
 सकता

 कि
 हम  देहाती  क्षत्रों  में  देहाती  जनता  के  लिये  कुछ  उग्र  सुधार  करें

 और
 दायरों  के  निहित

 स्वार्थों  ्र  बड़ी-बड़ी  सम्पत्तियों  के  स्वामियों  को  धता  ही  छोड़  दें
 ।

 ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  मुझे
 विश्वास  है  किः

 ga  सुधारों  के  एक  ऐसा  वातावरर्ण  बन  जायेगा  जिससे  कि  ger

 सामाजिक  क्षेत्रों  में  भी  उसका  कुछ  प्रभाव  पड़ेगा  जिससे  बचा  नहीं  जा  सकता  ।  साथ  में  यह  भी  सही

 है  कि  भ्रमण  क्षेत्रों  में  झर भी  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।  समाचारपत्रों में  कराधान  की  सख्ती  बारे

 में  जो  कुछ  भी  प्रकाशित  होता  रहा  उसे  देख  कर  तो  आसानी  से  ag  नतीजा  निकाला  जा  सकता  है

 कि  अगले  १०  साल  में  ara  विषयों  में  भी  कुछ  ऐसे  सुधार  अवश्य  हो  जायेंगे  |

 wet  पीठासीन

 माननीय  सदस्य  जानते  हें  कि  अन्य  राज्यों  में  भी  जहां  ऐसे  विधान  seat  तक  पारित  नहीं  हुए

 वहां भी  कुछ  थोड़  ही  समयਂ  में  पारित  किये  जायेंगे  ।  लेकिन  विधानों  को  प्रवर्तित  करने  का  काम

 अवश्य बड़ा  कठिन  है  ।  भूमि  सुधारों  के  प्रश्न  की  चर्चा  करते  समयਂ  हमें  उसकी  धीमी  प्रगति  के  कारणों

 को  भी  समझना  चाहिये  ।  यह  कोई  बड़ी  चीज  नहीं  है  ।  यह  प्रश्न  बड़ा  टेढ़ा  है  ।  देहाती

 क्षेत्र  के  विभिन्न  हितों  में  काफी  टकराव  है
 ।

 हमें  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  जो  ढांचा  कई

 दाताब्दियों  में  पैदा  ate  परिपक्व  हुआ  उसे  बदलने  में  कुछ  समयਂ  तो  लगेगा  ही  ।  हम  ने  इन  १०

 साल  में  ही  कुछ  ठोस  प्रगति  कर  ली  है  ।  हमें  इन  चीजों  को  शांतिपूर्ण  ढंग  से  ही  करना  पड़ेगा  ।

 हमें  यह  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ेगा  कि  हमारा  विंमान  उत्पादन  कम  न  हो  जाये |  हम  कोई  ऐसा

 तरीका  नहीं  अरपना  सकते  कोई  एसी  जबर्दस्ती  भी  नहीं  कर  सकते  जिससे  कि  उत्पादन  पर  भ्र भी

 कुछ  दिनों  के  लिये  भी  बुरा  wae  पड़े  ।

 हम  लोकतांत्रिक  उंस्थाश्ों  की  परम्परा  बनाये  रख  ना  है  ।  हमें  इस  सीमा  में  रह  कर  ही  भूमि

 सुधार  का  काय  बढ़ाना  है  ।  कई  राज्यों  ने  जमींदारी  हटा  कर  रैयतवारी  प्रणाली  चालू  कर  दी

 है  ।  wh  हमारे  पास  न  तो  ऐसा  ढांचा  है  ait  न  इतने  पूरे  कर्मचारी  हूं  जिससे  कि  इन  सब  नयी

 चीज़ों  को  कार्यान्वित किया  जा  सके  ।  इनमें समय  लगेगा  ।  भूमिसीमा के  बारे  में  कुछ  लोग  हम  से

 बड़ी  ईमानदारी  के  साथ  मतभेद  रख  ते  हें  ।  वे  इस  बात  की  आशंका  करते  हें  कि  भूमि  की  यह

 निर्घारित  करने  से  शायद  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  हो  सकेगी  ।  लेकिन  aa  इन  सभी  प्रश्नों  पर  चर्चा

 करने  का  समय  बीत  चुका  है  ।  wa  तो  सवाल  उसकी  कार्यान्विति का  ही  है  ।  देहाती  क्षेत्रों  की

 परिस्थिति  कौर  उनके  सामाजिक  वातावरण  भी  इस  में  बाधक  बनते  हैं  ।  सरकार  ने  विधान  तो

 पारित  कर  दिया  लेकिन  उसके  कार्यक्रम  प्रशासन  के  लिये  आवश्यक  प्रबंध  शायद  नहीं  किया है
 सरकार  को  इसके  लिय  आवश्यक  प्रशासकीय  व्यवस्था  विकसित  करनी  पड़ेगी  ।  लेकिन  साथ  at

 जनता  को  भी  इस  में  हाथ  बटाना है  |
 इसलिये  fam  सरकार  पर  लांछन  लगाने  से  बात  नहीं  बनती  ।

 हमें  सब  को  सहयोग  करना  चाहिये  जिससे  कि  देहाती  क्षेत्रों  की  ग  करीब  जनता  को  उसके  oleate
 दिलायें जा  सकें  ।

 मेन  सामन  सारी  परिस्थिति  रख
 गे  है  eae  यह  था  कि  हमें  एक  afi  बनानी

 चाहिये
 |

 मेन  इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  भी  कहा  है  उससे  यह  स्पष्ट  है  कि  भूमि  सम्बन्धी
 नीति के  बारे

 मूल
 wast  में



 RWYo  देना  में  भूमि  सुधार  की  प्रगति  का  अतुमान च्न्क  लगाने  के  १९  PERS.

 एक  समिति  के  बारे  में  संकल्प

 में  कोई  मतभेद  नहीं  रह  गया  है  ।  इस  बात  पर  भी  सब  एकमत  हें  कि  हमें  इसके  लिये  किस  तरह

 का  विधान  बनाना  चाहिये  ।  अब  तो  सवाल  सिफ  यही  रह  गया  है  कि  कार्यात्विति  किस  प्रकार

 की
 जाये

 |  श्राप  पूछ  सकते  हें  कि  इस  समिति  से  इसकी  कार्यान्वित  में  क्या  सहायता  मिलेगी
 ?  यह

 समिति  इस  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  ae  न  उसके  विचार  करने  से  कोई  ज्यादा  फायदा
 कि

 किन  राज्यों  ने  afte  प्रगति  की  है  या  किन  राज्यों  ने  धीमी  प्रगति  की  इसलिये में  यह

 सुझाव  रख  रहा  हूं  कि  अभी  तक  हमारी  जितनी  प्रशासकीय  व्यवस्था  है  उसके  एक  समिति  और

 नियुक्त  की  जो  इस  पुरे  प्रश्न  पर  एक  दूसरे  ही  दृष्टिकोण  से  विचार  करती  रहे
 ।

 योजना  आयोग

 में  एक
 समिति  जिसे  भूमि-सुधार  समितिਂ  कहा  जाता  है  कौर जो  विभिन्न  राज्यों

 के

 इत्यादि  सम्बन्धी  मामलों  पर  विचार  करती  है  ।  द्वितीय  योजना  के  लिये  एक  तालिका  मौजूद
 शौर

 उसने  काफी  श्रच्छा  काम  किया  है
 ।

 उसकी  कई  उपसमिति  हें  जिन्होंने  बहुत  बहुमूल्य
 संग्रह की  है  ।  इन  उप समितियों  के  प्रतिवेदन  काफी  उपयोगी  सिद्ध  हुए  हैं  ।  इसलिये मेरा  ख्याल  है
 कि

 हमें  अधिक  दिनों  तक  नहीं  रुकना  चाहिये  ।  कौर  भी  तालिकायें  तैयार  करनी
 जिनमें

 संसद्‌-सदस्य
 भी  सम्मिलित  हों  कौर  वे  भूमि  सुधारों  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  काय  करना  आरम्भ

 कर

 pat  पाणिग्रहो  :  यह  समिति  कब  नियुक्त  की  जायेगी  ?

 fat  नन्दा  बहुत ही  जल्द  ।  में  समझता  हुं  कि  वह  अधिक  उपयोगी  सिद्ध  होगी
 |

 tat च०  क् ०  नायर  :  में  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  ।  योजना  आयोग

 हर  देहाती  परिवार
 को

 क्षेत्रवासी  देने  की  जो  नीति  श्रपनाई  है  उसके  सम्बन्ध  में  क्या
 किया  जा

 रहा है  ?

 fat  नन्दा  :  सिफारिशों  और  प्रतिवेदन  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  है  ।  यह  भी  एक

 सिफारिश  की  गयी  है  ।  यह  भी  बहुत  जरूरी  है  कि  प्रत्येक  परिवार  को  सुविधायें  दी  जायें  लेकिन

 वह  भूमि  की  सुलभता  पर  निसार  करता  है  ।

 श्री  झ०  कण  गोपालन  :  द्वितीय  पंचवर्बीय  योजना  में  सिफारिश  की  गयी  है  कि  लगान

 दर  सकल  उत्पादन  के  एक-चौथाई  या  एक-पांचवें  भाग  से  ज्यादा  नहीं  होनी  चाहिये  ।  कुछ
 राज्यों  में  घार्मिक  संस्थाओं  के  पास  ५०  we  ६०  प्रतिशत  तक  भूमि  है  ।  wa  यदि इस  सिफारिश
 को

 माना  जाये  तो  उनकी  are  में  कमी  हो  जायेंगी  ।  इसका  मतलब  तो  यह  होगा  कि  उन  राज्यों
 के  ६०  प्रतिशत  किसानों  पर  यह  भूमि  सुधार  लागू  नहीं  क्योंकि  धार्मिक  संस्थानों  की  राय

 कम
 भी

 नहीं  की  जा  सकती
 ।

 इस
 सम्बन्ध

 में  यह  कठिनाई  होगी

 pat  नन्दा  :  में  अभी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्ट  बात  नहीं  कहना  चाहता  |  क्योंकि  अभी

 ज्यों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हम  इस  प्रशन  पर  चर्चा  कर  रहे  लेकिन  सामान्य  तौर  पर  स्थिति

 यह
 है  कि  इन  धार्मिक  संस्थानों  की  अय  को  इतनी  अधिक  पवित्रता  भी  नहीं  दी  जायेगी  कि  यदि

 अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  उनकी  ara  में  कोई  कमी  जाती  है  तो  सुधारों  को  लागू  ही
 न  किया

 जाये  ।

 लेकिन  प्रभी  में
 इस

 सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्ट  रायਂ  नहीं  दे  सकता
 |

 —_—

 मिल  म्रंग्रेजी  में
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 एक  समिति के  बारे  में  संकल्प

 पृश्नी  पाणिग्रहण
 :

 खेद  की  बात  है  कि  माननीय  योजना  मंत्री  ने  कुछ  बहुत  ही  जरूरी  बातों

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।  हमें  यह  बताने  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  कि  भूमि  सुधारों  के

 सम्बन्ध में  सभी  सदस्य  एक  मत  हैं  |  प्रश्न  तो  उसकी  कार्यान्वित  का  है  |  सवाल  तो  यह  है  कि  दो  राज्यों

 में  उनकी  कार्यान्वित  की  ही  नहीं  जा  रही  है  ।

 मेंने  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  ग्र्राहकी  a  किया  था  ।  मेंने  पांच  बातें  कही  थीं  ।  एक

 बात  मेने  यह  पूछी  थी  कि  कया  योजना  आयोग  राज्य  सरकारों से  कुछ  कालावधि  के  लिये  सभी

 बदलियों  पर  प्र  निबन्ध  लगाने  की  बात  कहने  जा  रहा  है  ?

 श्री  नन्दा  :  एसे  निदेश  दिये  जा  चुके

 श्री  पाणिग्रहण  :  लेकिन  मेरे  भ्र पने  राज्य  में  वेद  लियां  हो  रही  हें  ।  मेंने  इसਂ  माननीय
 मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  किया  था

 मेंने  यह  सुझाव  भी  दिया  था  कि  भूमि  सुधारों  से  उन  जोतों  को  मुक्त  रखना  चाहिये  जो  श्रमिक

 रूप  से  भ्रामक-निभने नहीं  हें  या  जो  १  से  ५  एकड़  तक  की  हैं
 ।

 लेकिन  सरकार  जितना  समय  भूमि
 की  सीमा  निर्धारित  करने  में  उतने  समय  में  सभी  प्रकार  के  विभाजन  श्र  हस्तांतरण  होते

 जायेंगे  |  कुछ  स्थानों  पर  तो  ऐसे  बच्चों  के  नाम  भी  भूमि
 की

 जा  रही  है  जो  भ्र भी  पैदा  तक  नहीं  हुए

 हैं  ।  योजना  आयोग  को  राज्य  सरकारों  से  ऐसे  सभी  विभाजनों  को  रोकने  के  लिये  कहना  चाहिये  |

 कुछ  राज्यों  में  उन  फार्मों  को  भी  भूमिसुधारों  से  मुक्त  किया  जा  रहा  जिन  का  प्रबन्ध

 क्षमता से  हो  रहा  है  |  इस  तरह तो  १००  एकड़  भूमि  रखने  वाले  भूस्वामी  भी  यह  कह  सकते  हें  कि

 फोन  को  इसलिये  भूमिसुधारों  से  मुक्त  रखा  जाये  कि  उसका  प्रबन्ध  बहुत  सुचारू  रूप  से  चल

 रहा है  माननीय  मंत्री  ने  इ  स  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  |

 लेकिन  चूंकि  माननीय  मंत्री  ने  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  एक  समिति  की  नियुक्ति  की  जा  रही
 है  जो  इन  सब  प्रश्नों  पर  शीघ्र  ही  विचार  करेगी  कौर  जिसमें  सभी  दलों  के  प्रति  निधि  सम्मिलित

 इसलिये  में  प्रिया  संकल्प  वापस  लेता  हूं  है  कि  इसਂ  श्रीनिवासन  को  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  किया
 जायेगा ।

 part  नन्दा
 :

 में  माननीय  सदस्य  का  बड़ा  कृतज्ञ  हूं  कि  उन्होंने  अपने  संकल्प  पर  आग्रह  नहीं

 किया
 |

 उन्हों  ने  अपना  संकल्प  मेरे  इस  सुझाव  के  कारण  वापस  ले  लिया  है  कि  इस  प्रश्न  पर  योजना

 आयोग  की  तालिकाओं द्वारा  ही  विचार  किया  जायेगा  ।  इन  तालिबानों  ने  हिताय  पंचवर्षीय  योजना
 के

 सम्बन्ध  में  काफी  उपयोगी  कार्य  किया  है  ।  उन्होंने  सुचारू  रूप  से  प्रवर्धित  फार्मों  इत्यादि  के  yea

 भी  उठायें  हैं
 ।

 मैं  ने  इन  अलग-प्रलय  बातों  पर  इसलिये  कुछ  नहीं  कहा
 कि  हम  इन  सब  पर  पुरी  तरह

 से  चर्चा  करेंगे  ही
 ।

 उसके  लिये  इस  समय  सभा  का  समय  लेना  ठीक  नहीं  था  ।  प्रतिवेदन  में  ऐसे  फार्मों
 के

 प्रश्न  पर  काफी  विस्तार  से  चर्चा  की  गई  है
 ।

 ऐसे  फार्मों को  विमुक्ति  देने  की  कई  शर्तें  हैं  ।  उनमें
 एक  शतं यह

 भी  है  कि  वह  एक  ही  बड़ा  फार्म
 होना  चाहिये  ate  यह  भी  कि  उसके  विभाजन  से

 उत्पादन  में
 कमी  ard  की  प्रियंका  होनी  चाहिये  ।  यदि  उस  के  विभाजन  से  उत्पादन  में

 तो  उसे  विमुक्ति  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  मैं  rca  संशोधन
 वापस

 लेता  हूं  ।

 पं मूल  अंग्रेजी  में

 312  (A)  1.5..--9



 ३१५२  श्रीधर  में  चीनी  के  सहका री  कारखाने  ge  ays

 गप्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  स०  म०  बनर्जी  भी  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे  हैं  ।

 सभा  की  aa  मति  वापस  faa  गये  ।

 सभा  की  अनुमति  वापस  लियों  गया  ।

 देश  के  सभी  लोक  सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय  नियंत्रण  के  बारे  में
 संकल्प

 श्री  सुशासन  घोष  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि
 * tne

 सभा  की  यह  राय  है  कि  संघ  तथा  राज्यों  के  सभी  लोक  सेवा  राय  भारत  सरकार

 के  oie  होने  चाहियें  ate  उन  सब  की  स्थिति  उच्चतम  न्यायालय  कौर  उच्च

 न्यायालयों  के  समकक्ष  होनी  चाहिये  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिये  संविधान  में  संशोधन

 करने  के  हेतु  उपयुक्त  विधान  प्रस्तुत  किया  जाये 1”

 para  महोदय :  इसके  लिये  अब  समय  नहीं  है  ।  प्रा इन् दा  से  में  चाहता  हुं  कि  सत्र  के  समाप्त

 होने  पर  कोई  काम  पड़ा  न  रहे  ।  जहां  तक  सम्भव  एक  विषय  को  दूसरे  सत्र  तक  विचाराधीन

 नहीं  रखा  जाना
 चाहिय े.।  इस  संकल्प  पर  माननीय  सदस्य  भ्र पना  भाषण  अगले  सत्र  में

 जारी  रखें  |

 आँध्र  में  चीनी  के  सहकारी  कारखाने
 *

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  ate  में  सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  के  कारखाने  खोलने

 का  आन्दोलन  PENN  के  प्रारम्भ  में  शुरू  हुआ  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  ग्रान्ट्स  राज्य  से  उन  की  अंश

 पूजी के  लिये  १०  लाख  रुपये  जमा  करने  को  कहा  ।  बड़े  प्रयत्नों से  १०  लाख  रुपये  जमा  किये  गये

 केन्द्रीय  सरकार  से  लायसेंस  देन  को  कहा  गया  ।  लायसेंस  तो  प्राप्त  हों  गया  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार

 ने  ६०  लाख  रुपय  की  रकम  देने  में  बहुत  विलम्ब  किया  बड़ी  कठिनाइयों  के  श्चातु  ८  महीनों के  उपरांत

 यह  रकम  प्रदान  की  गई  |

 इसके  पर चात हम हम  ने  उधार  के  लिये  औद्योगिक  वित्त  निगम  से  प्रार्थना  की  ।  उसने  बताया

 कि  निगम  से  ऋण  मिलना  कठिन  है  फलस्वरूप  हमने  गेर-सरकारी  वाणिज्यिक  बैंकों  से  ऋण  लिया  ।

 श्र  केन्द्रीय  सरकार  से  रायात  लायसेंस  देने  के  लिये  कहा  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  हमें  टेंडर  निमंत्रित

 करने  को  इस  श्रीनिवासन  के  आ्राधार
 पर

 हमने  टेंडर  निमंत्रित  किये  ।  न्यूनतम  टेंडर  पोलैण्ड  की

 सरकार  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  एक  कम्पनी  का  था  |  उससे  इस  grat  पर  समझौता  किया  गया

 कि  भुगतान  रुपये  में  भारतीय  बैंकों  में  किया  जायेगा  ate  यह  रुपया  भारत  में  कच्चा  माल  इत्यादि

 खरीदने में  ही  व्यय  किया
 जायेगा

 ।  यदि  उक्त  शर्तें  मंजूर  की  जातीं  तो  ये  तीन  कारखाने  उसी  समय

 उपलब्ध  हो  सकते  थे  लेकिन  उन्हें  तत्काल  स्वीकृति  देने  के  स्थान  पर  उन  को  अन्य  कारखानों  के  साथ

 शामिल कर  दिया  गया

 इसी  समय  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  सिद्धान्त  स्थिर  किया  fe  रुपये  में  wer  देशों  की  भुगतान

 स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  उन  देशों  के  द्वारा  खरीदी  जाने  वाला  कच्चा  मोल  देश  को

 मुद्रा  वाले  प्रदेशों
 में

 भेजने  को  चाहिये  ।  वस्तुतः  यह  सिद्धान्त  ही  विवादग्रस्त  ह ै|

 एप

 +a  wa  जीमें

 नपे  घंटे  की  चर्चा



 १९  2eUs  आंध्र  में  चीनी  के  सहकारी  कारखाने  nee]

 इसलिये  मेरे  कथन  का  तात्पयं  यह  है  कि  weet  की  उक्त  तीनों  चीनी  मिलों  को  भी  देश  की
 अन्य  ११

 सहकारी  मिलों  के  साथ  पंजीबद्ध  करके  तब  उन  में  पूर्ववर्तिता  निश्चित  करना  उचित  नहीं

 इसका  कारण  यह  है
 कि  ee

 की  उक्त  तीन  चीनी  कारखाने  देश  के  ger  सहकारी  का  रखा नीं

 से  भिन्न  arene  पर  स्थित  हूं  इसके  कई  कारण हैं  ।  पहिला  कारण  तो  यह  है  कि  ares  प्रदेश

 को  इन  कारखानों  को  खोलने  में  बड़ा  हाथ  है  |  प्रान्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पोलैण्ड  की  सरकार  के  साथ

 तत्सम्बन्धी  समझौता  किया  है  ।  पोलैण्ड  की  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  थी  कि  तीनों

 कारखाने  एक  ही  राज्य  में  लगायें  जायें  जिस  से  उन्हें  अधीक्षण  इत्यादि  काय  में  सुविधा  रहे  ।  उनकी

 इस  मांग  को  आ्न्घ्न  प्रदेश  ने  स्वीकार  भी  कर  लिया  ।  इस  प्रकार  पोलैण्ड  की  सरकार  उन  तीनों  संयत्रों

 को  देने  को  बिल्कुल  तैयार  है  विलम्ब  हमारी  area  ही  हो  रहा  है  ।

 जहां  तक  भारत  में  चीनी  के  कारखाने  बनने  का  प्रदान  है  सरकार  तथा  चीनी  कारखाना

 के  संघ  की  पिछली  ars  महीनों  की  वार्ता  से  कोई  लाभ  नहीं  gar  है  ।  सर्दी  भारत  में  उक्त

 संयंत्र  बनने  प्रारम्भ  भी  हों  तो  भी  उसमें  कुछ  समय  लगेगा  ate  यदि  वह  अवशेष
 ८

 कारखानों  के

 यंत्रों की  मांग  पूरी  कर  सक  तो  वही  बहुत  रिक  है  तब  तक  प्रतीक्षा  करने  से  कोई  लाभ

 नहीं  होगा
 ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  weer  में  सहकारी  आन्दोलन  प्रे  जोरों  पर  हैँ  ।  हम  fe  के  प्रत्येक

 क्षेत्र  में  सहका  रिता  को  प्रोत्साहन  देना  चाहते  ह  किन्तु  यदि  इस  बनी  बनाई  सहकारी  योजना  को  हम

 ने  झमेले  में  डाल  दिया  तो  इसका  परिणाम यह  होगा  कि  अरन्य  क्षेत्रों  में  भी  सहकारिता  को  प्रोत्साहन

 नहीं  मिलेगा  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  को  प्रान्तर  राज्य  के  इन  तीनों  सहकारी  कारखानों  के

 निर्माण  में  यथाशक्ति  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  कौर  यह  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  उक्त  तीनों  सहकारी

 ब  यथाशीघ्र  खुलें
 ।

 1६... |  राजगोपाल राव  )  :
 ग्राहक  प्रदेश  के  इन  रीनी  कारखानों  का  इतिहास

 शरू से ही संकटग्रस्त रहा ही  संकटग्रस्त  रहा  ।  जिस  से  अंशधारी  प्र संतुष्ट  हो  गये  हें  और  वे  अंशों  का  रुपया

 वापस  मांग  रहे  हम  पिछले  तीन  वर्षों  से  उन्हें  केवल  प्रवास  ही  देते  चले  रहे  हें  ।  निस्सन्देह
 उन

 के  स्थान  पर  कोई  भी  व्यक्ति  होता  तो  वह  ऐसे  झूठे  श्राइ्वासनों  पर  कभी  विश्वास नहीं  करता  ।

 बात  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  पदाधिकारी  जनता  की  स्थिति  को  नहीं  समझते

 हैं
 ।

 उस  प्रदेश  की  जनता  बहुत  ग  अभावग्रस्त  कौर  अकालपीड़ित  है  लेकिन  वे  उन  की  अवस्था

 से
 परिचित

 न
 होने  के  कारण  इस  में  बहुत  विलम्ब  कर  रहे  हैं

 ।

 ...  जहां  तक  देश  में  संयंत्र  बनाने  का  प्रश्न  है  इस  में  पर्याप्त  समय  लगेगा  शर  कई  ५४ अडचन  पैदा

 होंगी  तब  तक  प्रतीक्षा  करना  व्यावहारिक  होगा  |

 जब  सरकार  विदेशी  विदेशी  जूतों
 व

 अन्य  विलासिता  की  उस्तुझ्मों  के

 का  लायसेंस  देती  है  तो  उसे  इस  सहकारी  कारखानों  के  संयंत्रों  के  प्रख्यात  में  भी  विलम्ब  नहीं  करना

 चाहिये  |

 श्री  ह  श्रध्यनन  श्राद्ध  को  शुगर  hIect  के  बारे  मे  मेरे  दोस्त  श्री

 विश्वनाथ  शेट्टी  ने  बताया  है  कि  उन  को  वहां  स्थापित  नहीं  किया  तो  वहां  को-श्रापरेटिंव

 मूवमेंट  को  बड़ा  घटकों  लगेगा  ।
 मं

 ब
 ताना

 चाहता  हूं
 कि  मेरे

 ated  ने  mice
 की  कोआपरेटिव

 +  मूल  अंत्र  जी
 में



 दे  guy  mia  में  चीती  के  सहकारी  कारखाने  शुक्रवार  ge  ges

 रामम्‌] च्

 मूवमेंट  की  हिस्ट्री  के  अच्छे  भाग  को  सामने  रवा  लेकिन  अध्यक्ष  श्राप  जानते हैं  कि
 प्रकाशम  जी

 की  मिनिस्ट्री  के  समय  में  करोड़ों  रुपये  से  कोआपरेटिव  सोसायटीज़  ने  उसको स्थापित किया  t

 उसका  नतीजा  क्या  डूम  उस
 को  एक  बड़ा  धक्का  लगा

 ।
 उस  के  कारण  हम  को  aa  इकट्ठे

 करने में  बड़ा  नुकसान  प्रौर  तकलीफ़  उठानी  पड़ी  ।  मेरा  ताल्लुक  पालाकोल  से  है
 ।  दो  साल  की

 तक्लीफ़  से  हमने  एक  एक  शुगर  कोआपरेटिव  सोसायटी  बनाई  ग्रोवर  @XXo  मेम्बर  बनाये

 G, {0,000  पये  की  पूंजी  इकट्ठी की  ।  सभी  दलों  के  लोगों  जिन  में  कांग्रेस के  लोग  भी  थे
 शौर

 कम्यूनिस्ट  ate  से  लोगों ने  जिन  का  किसी  दल  से  ताल्लुक  नहीं  किसानो को  समझाने

 बुझाने  के  बाद  लाखों  रुपये  की  पूंजी  इक  की  ।
 किसानों  के  पास  पैसा  नहीं  होता  है

 ।
 वे  कर्ज लाय

 किसी  किसी
 '

 जमीन  रख  कर  पैसा  जमा  किया  ate  वह  पैसा  बेक  में  रखा  गया  ।  किसान  साधारणता

 mod  घर  भ्रौर  अपने  खेत  के  लिये  पैसे  को  तरसता  है  ।  ऐसी  हालत  में  वह  कितने  साल  तक  इन्तज़ार

 सकता है  ।  जब  तक  हम  दे  में  शुगर  फैक्ट्री  का  उत्पादन  तब  तक
 त्ति

 करता  रह े।
 लेकिन  हम  चाहते  ह  कि  हम  को-श्रापरेटिव  तरीके  से  व्यापार  कोआपरेटिव  तरीके  से  इंडस्ट्री
 चलायें

 ।  एक  धक्का  पहले  लगा  था  ।  यह  धक्का  कोई  मामूली  धक्का  नहीं
 यदि

 हम  भ्ान्घ्र के

 को  सामने  रखें
 ।

 वह  धक्का  केवल  कोआपरेटिव मूवमेंट  पर  नहीं  हमारे  प्लान
 पर  भी

 किसानों  का  विश्वास  नहीं  रहेगा  ।  उन्होंने  पैसा  कयों  दिया  ?  देश  ला  तुम्हारा  भला

 किसी  न  किसी  तरह  पैसा  इस  तरह  समझा  बुझा  कर  पैसा  इकट्ठा  किया  गया  था  |

 श्रगर  यह  फैक्ट्री  मन्जूर  नहीं  तो  में  कहना  चाहता हूं  कि  कांग्रेस  के  लोग  कोई  भी  प्रोग्राम  लेकर

 वहां  गांव  में  नहीं  श्री  सकते  उन  को  नहीं  समझा  सकते ह  |  इस  से  देश  में  बड़ा  नुक्सान  यह

 समझ कर  इस
 विषय

 पर  विचार  करना  चाहिये  ।  अपने  दोस्तों  के  साथ  हम  भी  धन्यवाद  देने  के
 लिये  तेयार  लेकिन  मगर  काम  हो  तो  हम  धन्यवाद दें  या  न  देश  का  भला  ही  होगा ।

 धन्यवाद की  बात  नहीं  काम  ज़रूर  होना  चाहिये ।  श्रगर  काम  हो  तो  हम  भी  खुशी से

 धन्यवाद  देंगे
 ।

 घन्यवाद  में  हमारा  भी  भाग  होगा  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उस  से  पहले  धन्यवाद  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  हं

 श्री  चक
 :  धन्यवाद  देने  का  एक  तरीका है  ।

 mera  महोदय
 :  धन्यवाद  को  छोड़  दीजिये  |  सवाल  क्या  है  ?

 श्री  :
 दूसरी  बात  यह  है  कि

 oer  के  लोगों  में  एक  दूसरी  भावना  बढ़  रही  उस

 भावना  का  भी  कुछ  ख्याल  रखना  क्योंकि  कोई  भी  इंडस्ट्री  area  में  मन्जूर  नहीं  ई  ।  जब

 we  की  तरफ़  से  इलाके  सिटी  के  लिये  किसी  प्रोजेक्ट  की  मांग  की  तो  जवाब  दिया  गया  कि  पैसा

 नहीं है  ।
 सी

 तरह  मेन  गर  बागान  फैक्टर  के  बारे  में  भी  बताया  जाता  है  कि  नहीं  है  1

 दिल्‍ली से  कु  भी  मांगा जाता  तो  वह  मन्जूर  नहीं  होता  है  ।  हमारे  weer  के  किसानों से  लेना
 चाहते  इकट्ठा  करना  चाहते  लेकिन  दिल्‍ली  सरकार  हम  को  कुछ  नहीं  देता  एपी  भावना

 बढ़ने  का  खतरा है  ।  इस  को  भी
 ख्याल  में  रखना  चाहिये  ।  यही  वास्तविक हाल  जो  कि  से

 मंत्री  महोदय  को
 नम्रतापूर्वक बताना  चाहता  हूं  ।  में  विनती  करता  हूं  कि  इस  को  भी  समझ  लिया

 जब  श्रीनगर
 के

 किसान  मशीनरी  के  लिये  रुपया  देने  के  लिये  तैयार  तो  वे  नहीं  समझ

 कोई  भी  नहीं  समझ  सकता--कि  दिल्‍ली  सरकार  के  सामने  क्या  दिक्कत  है  शरीर  कोई  शुगर  फैक्ट्री

 क्यों  नहीं  बनायी  जाती  है
 ।

 वहां  कोई  दूसरी  इंडस्ट्री  भी  नहीं  है  ।  इसलिये  लोगों  की  तरक्की  के
 श्रीनगर  की  इंडस्ट्रियल  तरक्की  के  भारत  की  तरक्की  के  हमारे  प्लान  पर  लोगों  का

 विश्वास  बढ़ाने
 के

 लिये  इसको  ज़रूर  मन्जूर  किया  यह  विनती  करते  हुए  में  खत्म  करता हुं  |



 १€  2e4s  are  में  चीनी  के  सहकारी  कारखाने  Reuy

 नागी  रेड्डी  :  में  केवल  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  सरकार इन

 संयंत्रों  के  श्रायात  की  भ्र नुम ति  कयों  नहीं  दे  रही  है  जब  नका  श्रायात  आस्थगित भुगतान  के

 आधार  पर  रुपयों  में  किया  जायेगा  दौर  इन  रुपयों  का  भी  समान  खरीद  कर  यहां  से  बाहर  निर्यात
 किया  जायेगा  ?

 श्री  रंगा  म॑  सरकार  से  केवल  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  वह  इस

 पर  निष्पक्षता  से  विचार  करे  प्रो  श्रीनगर  की  न्यायोचित  मांगों  को  पुरा करे  ।  में  तो  यहां तक

 तयार हूं  कि  इस  sea
 को

 किसी  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  समक्ष  विचार के  लिये  दिया

 जाय  ।  उस  पर  जो  भो  निर्णय  हो  सरकार  पति  के  ware  कार्य  करे  ।  तथापि  भारत में  चीनी  के

 बंत्रों का  निर्माण  होने  तक  प्रतीक्षा  करना  श्रीजीत है  ।

 डा०  मेल कोटे  (  रायचूर  )  :  जब  कोआपरेटिव शुगर  फैक्ट्री के  बारे  में  इस  सदन  में  बात  छिड़ी

 हुई  तो  में  उचित  समझता हुं  कि  में  भी  इस  के  बारे  में  दो  लफ्ज़  कहूं  ।  मेरी  कोस्टा  च्यूपन्सी  रायचूर

 जिस  डिस्ट्रिक्ट  में  उसी  डिस्ट्रिक्ट  में  तुंगभद्रा  प्रोजेक्ट  तकरीबन  साठ  करोड़  रुपया  खच  करने  के  बाद

 तयार  हो  गई  जिस  स  पुराने  हैदराबाद  की  तरफ  दस  लाख  एकड़  दूसरी  तरफ  तकरीबन  पांच

 छः  लाख  एकड़  ज़मीन  को  सिचाई  होने  वाली  उधर  काफ़ो  बारिश  न  होने  की  वजह  से  वहां  की

 झ्राबादी  कम  हैलोज़  निकल  गये  हू  ।  इतना  खच  करने  के  बाद  लोगों को  फिर  बसाने के  लिये  sa

 तरह  की  कोआपरेटिव  दगर  फैक्ट्री  कायम  नहीं  की  गई  ग्रोवर
 वहां  लोगों

 को  नौकरी  नहीं  मिली

 तो  वहां  लोग  नवदीं  आयेंगे  पौर  वहां  को  आबादी  नहीं  बढ़ेगी  |  इसलिये  मैसूर  गवर्नमेंट  कौर  सेंट्रल

 गवर्नमेंट  ने  जो  कोआपरेटिव  शुगर  फैक्ट्री  कायम  करने  के  लिये  frog  तो  वहां  के  लोगों  ने

 तकरीबन एक  लाख  पये  से  ज्यादा  जमा  किया  कौर  जमा  कर  के  बक  में  रखा  |  उसਂ  को  तीन  साल

 हो  गये  लेकिन  ग्राम भी  वहां  कोआपरेटिव  शुगर  फैक्ट्री  कायम  करने  के  लिये  गवर्नमेंट  ग्राफ़

 इडिया से  इम्पोर्ट  लाइसेन्स  नहीं  मिला  है
 ।

 इस  समय  ग्रान्ट्स  को  बात  छिड़ो  हुई  हमें  को  विश्वनाथ  रेड्डी  को  मुबारकबाद  देता  हुं  |

 लेकिन  उस  से  ज्यादा  तंग  भद्रा  प्रोजेक्ट  के  लियें  और  उस  के  नीचे  गंगावती  में  भी  कायम  करने  की

 बहुत  जरूरत  ह  वहां  कोआपरेटिव  शुगर  फैक्ट्री  शुरू  करने  के  लिये  हर  एक  स्टेप  लेना  चाहिये  ।

 meet  को  तो  मिलना  चाहिये  ,  लेकिन  तंग  भद्रा  के  नीचे  गंगावती  को  भी  सिलना  चाहिये  ।  में  मिनिस्टर

 साहब  से
 यह  श्रीनिवासन चाहता  हूं  ।

 मंत्रो  पं०  Alo  देशमुख )  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  ने  खाद्य  मंत्रालय  मेरे

 ज्येष्ठ  सहकारी  श्री  Ho  To  जैन के  सहयोग  के  लिये  कृतज्ञता  प्रगट की  मैँ  इसके  लिये  उनका  धन्यवाद

 प्रगट  करता  हूं  ।  उन्होंन  श्री  मन  भाई  दाह  को  भी  उनकी  सहायता  सहयोग  लिये  धन्यवाद

 दिया है  ।  इसलिये  wa  केवल  fea  मंत्रालय  को  ही  इस  बात  पर  आपत्ति  करने  के  लिये  उत्तर

 देना है  ।  a  उन  लोगों  की  कठिनाइयां  भली  भांति  समझता  हूं  जो  गरीब  लोगों  से  चन्दा  मांग  कर

 ऐसी  मिलें  बलवान  का  प्रयत्न  करते  है  ।  वस्तुत  :  मुझे  इस  बात  पर  प्राय  ही  है  कि  उक्त  प्रदेश

 के  किसी  संसद  सदस्य  के  अरति  उस  प्रदेश  के  लोगों  ने  किलो  प्रकार  का  दुर्व्यवहार  नहीं  किया  है  ।

 मै  भी  सभा  के  समक्ष  यह  बात  रखना  चाहता  हुं  कि  अपनी  गाढ़ी  कमाई  को  यश  के  रूप  में  देकर  इतने

 लम्ब  अरस तक  ठहरना  वहां  की  गरीब  जनता  लिये  कितना  कठिन  है  |  रुपये  में  भगतान  करने

 घौर  पोलैंड  की  सरकार  के  टेंडरों  के  बारे  में  विस्तार  से  कहा  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  fad

 मंत्रालय  को
 यह

 बताना  चाहता  हूं
 कि

 उन्हें  मुफ्त  में  कोई  चीज  नहीं  मिल  सकती लि  कल

 1  मूल
 अंग्रेजी में



 ३१५६  आध्र  में  चीनी  के  सहकारी  कारखाने  ge  eas

 प०  वाण

 वस्तुत :  पोलैंड  की  सरकार  रुपये  का  नोट  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  है  क्यों  कि  रुपये
 का

 नौट
 कोई  मुद्रा

 नहीं  उसਂ  रु  पये  के  बदल  में  हमें  कोई  न  कोई  वस्तु  देनी  होगी  |  श्री  यह  बात  स्वीकार  की

 जा  चकी  है  कि  विदेशी  war  और  ead  के  भगतान  में  कोई  प्रति  नहीं  है  ।  तथापि  इनके

 बीच  बहुत  wax  किया  जा  रहा  है  ।

 मंत्री  सुभाष  :  मेरे  माननीय  मित्र  यह  कहना  चाहते  हैं
 कि

 रुपये  में

 भूगतान  विदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  के  समझ  है  ।
 तथापि  इसकी  भी  एक  सीमा  है

 ।  जब  हमें  पूर्व

 यूरोपीय  देशों  से  कई  वस्तुओं  का  आयात  करना  होता
 है  तो

 हमें  उन  चीजों
 के  बीच  चुनाव  करना

 होता है  इसलिये  चुनाव  करने  के  लिये  पूर्ववतिता  निश्चित  करनी  होती  हैं  ।
 हम  अपने

 निर्यात  से  जो  कुछ  भी  करायेंगे  वह  सब  उन्हीं  वस्तुओं  पर  व्यय  होना  चाहिये  जिन्हें  वह  यहां  से  खरीदना

 चाहत हू  ।  अरत  :  हमें  आयात  या  निर्यात  में  lars  स्वतंत्रता  नहीं  होती  म  इस  सम्बन्ध में  विस्तार

 से  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  जब  मेरे  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  समाप्त  कर  लेंगे  इस

 सम्बन्ध  में  विस्तार  से  बताऊंगा  ।  वस्तुत  :  रुपये  में  भुगतान  की  एक  सीमा  होती  है
 ।

 हम  उससे

 ofa  श्राग  नहीं  बढ़  सकत  श्री  :  इसका  पूर्ववर्तिता  के  आधार  पर  ही  उपयोग  किया  ज़ा

 रप  प्‌  sao  देशमुख  सदस्यों को  यह  भीਂ  ज्ञात  होना  चाहिये कि  चीनी
 के

 कारखानों  की  कीमत  में  भी  प्रतिशत  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  थे  चीनी  के  कारखाने  केन्द्रीय  तथा

 राज्य  सरकार  की  मदद  से  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  निसंदेह मुझे  कृषकों  से  पुरी  सहानुभूति  है  |

 तथापि  इस  भ्रास्थगित  भुगतान  से  इन  कारखानों  की  कीमत  ८०  लाख  रुपये  से  बढ़  कर  ११५  लाख

 हो  जायेगी  ।  इसीलिये  मेरा  मंत्रालय  ate  सरकार  इसਂ  सम्बन्ध  में  बहुत  चिन्तित  तथापि  विदेशी

 मुद्रा  की  कठिनाई  से  यह  सब  बातें  पैदा  हो  गईं  ।  यह  कहना  गलत  है  कि  यह  कठिनाइयां  इस  |

 पैदा  हुई  कि  यह  आंध्र  का  मामला  था  वस्तुत  :  किसी भी  राज्य  के  प्रति  पक्षपात करने  का  प्रदान ही

 यदि  श्राप  उनਂ  ११  कारखानों  पर  गौर  करें  जिन  को  लायसेंस  तो  दिये  गये नहीं  पैदा  होता  है  ।

 लेकिन  लायसंस  नहीं  दिये  जा  सके  तो  श्राप  देखेंगे  कि  उन  में  से  बम्बई  राज्य  के  एक  कारखाने

 को  २१  PaXY  के  पूर्व  ही  लायसेंस  दे  दिया  गया  था  ।  लेकिन  उसे  तक  का

 लायसेंस  नहीं  मिल  सका  ।  जब  कि  प्राप्त  के  चार  कारखानों  को  ८  १९५६  ATT  १४५

 १९४६  भर  LATTA,  १९४५७  को  लायसेंस  मंजर  किये  गये  ।  मैं  सभा  को  यह  बता  देना

 चाहता  हुं  कि  झींगर  में  प्रति  एकड़  का  उत्पादन  अधिकतम  होने  के  कारण  हमने  सदैव  इस  सम्बन्ध

 में  झांघ्र  को  हर  प्रकार  से  सहायता  देन  का  प्रयत्न  किया  है  ।  इसकेਂ  प्रभावी  प्रा  में  तक  कोई

 भ्रौर  सहकारी  चीनी  का  कारखाना  नहीं  है  इसलिये  भी  हम  ग्राम  के  प्रति  झ्धिकं  सहानुभूति  रखते

 यह  ares  निराधार  है
 कि  हम  आध्  के  प्रति  पक्षपात  करते  हैं

 ।

 जहां  तक  चीनी  कारखानों  के  निर्माता  संघ  का  प्रशन  है  मेरा  ae  विचार  है  कि  योज़ना  आयोग

 के  सहयोग  से
 इस

 योजना  के  क्रियान्वित  होने  में  श्री  ghee  बिलम्ब  नहीं  होगा  ।  हमारा  विचार  था
 ।  तीन  कारखाने वर्ष कि  PER  तक  ८  कारखाने  बन  कर  तैयार हो

 बनेंगे
 ।

 तथापि
 तब  यह  ज्ञात  हुमा  है  कि  ८  या  महीनों  में  एक  कारखाना  तैयार  करना  बहुत  कठिन

 है  ।  इस
 संघ

 के  द्वारा  इन  कारखानों  के  निर्माण  में  बहुत  समय  लगेगा  ।  यह  सारी

 कठिनाई  भी  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई
 के

 का  पैदा  हुई  है  ।
 यह  मामला काफी  आगे

 गया
 ee

 1  मूल  अंग्रेज़ी में



 १€  १९४५८  राध  में  चीनी  के  सहकारी  कारखाने  हे  *प७

 है  ।  योजना  झ्रायोग  न  हमें  इस  प्रयोजन  के  लिये  प्रति  कारखाने के  लिये  २५  लाख  के  हिसाब  से  २  करोड़

 की  विदेशी  मुद्रा  प्रदान  की  है  ।  मैं  सदस्यों  को  प्रशासन  दिलाता  हुं  कि  हम
 भ्रामक  के  प्रति  अधिक्

 सहानुभूति  रवैया  भ्रषनायेंगे  प्रयत्न  करेंगे  कि  रैयतों  को  अपने  लाभ  उठाने  के
 लिये

 भ्रमित  दिन  न  ठहरना  पड़े  ।  हम  इस  बात  का  भी  प्रयत्न  कर  र  हैं  कि  संयंत्र  निर्माता  संघ  शीघ्र

 बन  सक  |

 1६. |  तिरुमल  राव  हमें  बताया  गया  है  कि  उत्तर  की  कुछ  मिलें  बन्द
 क्या  सरकार  उनमें  लगी  उपयोगी  मशीनों  कों पड़ी  ह  प्र  उनके  बेचने  की  बात  चल  रही  है  |

 ठीक  दामों  में  दिलाने  और  उतकों  दक्षिण  में  लाने  का  प्रयत्न  करेगी
 ?

 fat  पं०  Mo  देशमुख  :
 हम  ऐसा  करने  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं  कौर  यदि  उस

 राज्य  की

 सरकार  को  कोई  आपत्ति  नहीं  है  तो  हम  इस  प्रयत्न  में  सहायता  करेंगे  ।  कुछ  सहकारी

 कारखानों  ने  इस  प्रकार  की  पुरानी  मशीनें  खरीदी  हू  प्रौढ़  अब  उन  मशीनों  से  पर्याप्त  लाभ हो

 रहा है  ।

 श्री  सुभाष  श्रीमान  इस  विषय  में  केवल  area  के  ही  नहीं  प्रत्युत  पांच  छः

 राज्यों  के  सदस्यों  ने  भी  काफी  रुचि  दिखाई है  ।  मुझे  वाद  विवाद  के  इस  ऊंचे  स्तर
 को  देख  कर  बड़ा  ड्ष पैच  हुमा  है  ।

 इस  विषय  में  वित्त  मंत्रालय  तथा  योजना  झ्रायोग  ने  बड़ी  सहानुभूति दिखाई  है  कृषि

 वे  उद्योग  मंत्रालय  के  साथ  मिल  कर  सब  ने  बड़ा  सराहनीय  कायें  किया  है  ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  पर  हमारे  देश  में  १४७  चीनी -  के  कारखाने थे  ।

 समय  के  परचात्‌ खाद्य ५ खाद्य  व  कृषि  मंत्रालय के  प्रयत्नों  से  ५२  या  ५३  नये  कारखानों  को

 लाइसेंस  दिये  जा  चुके हूँ  तथा  १४  के  स्थान पर  ३८  नई  सहकारी  संस्थाओं  को  चीनी  के  कारखाने

 चलाने  के  लिये  ्रनुज्ञप्तियां  दी  जा  चुकी  हैँ
 ।  इस  लिये  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  संबंध

 में  gare

 नीति  पूर्णतया सफल  रही  है  ।

 किन्तु  दुर्भाग्य  से  geUL  के  प्रारम्भ  से  हमारे  देश  में  विदेशी  मुद्रा  की  विकट  समस्या  उठ

 खड़ी हुई  इस  लिये  कुछ  राज्यों  को  थोड़े  लाइसेंसਂ  दिये  जा  सके  श्र  कुछ  को  बहुत  ।  मैं  ने

 इन  सभी  कारखानों  का  निरीक्षण  किया  है  जिनको  कि  हमने  आयात  तथा  औद्योगिक  विकास  के

 लिये  लाइसंस  दिये  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  को  हमारी  नीति  के  संबंध  में  कुछ  गलतफहमी हो  गई  थी  ।  किन्तु

 उन्होंन  अपने  शब्दों  को  वापस  लेकर  बड़ी  बुद्धिमानी  प्रदर्शित  की  हमारी  हार्दिक  इच्छा  यही
 थो  कि

 हम  इन  सभी  सहकारी  फैक्टरियों  को  आयात  का  लाइसेंस  दे  सकें  ।..  किन्तु  विदेशी  मुद्रा

 की  कमी  के  कारण  इन  ग्यारह  कारखानों  को  तथा  नैनीताल  में  स्थापित  एक  gat  कारखाने

 को  आयात  लाइसेंस  नहीं  दिये  जा  सके  ।  यह  बात  केवलਂ  चीनी  के  कारखानों  के  साथ
 ही  नहीं हुई है  ।

 देश  में  लगभग
 २००

 ऐसे  उद्योग हैं  जिनको  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  के  का  रण  लाइसेंस

 नहीं  दिये  जा  सके  हैँ  हालांकि  उनके  लिये  जमीनें  खरीदी  जा  चुकी  थीं  तथा  वे  थोड़ी बहुत  मशीनरी
 भी  मंगवा चुके  थे  ।  यह  कहना  कि  चीनी  के  कारखानों  के  लिये

 हमें  प्रा स्थागित  भुगतान  के  श्राघार
 पर

 मक् तीन री  मंगवाने
 में

 कोई  आपत्ति नहीं  होनी  क्योंकि हम  चीनी  का  निर्यात  करके
 इसका  भुगतान  कर  सकते  ठीक  बात  नहीं  है  ।  आखिर

 +  मूल
 श्रंग्रेजी में

 में

 स्थगित  आधार

 पर  माल
 मंगवाने



 ३१४५८  रांध  में  चोरी  के  सहकारों  कारखाने  १९  ays

 मनुभाई

 पर  भी  उसकी  कीमत  तो  चुकानी  पड़ती  है  ।  हम  लोगों  पर  पहले  ही  काफ़ी  ऋण  हो  चुका

 कि  हमें  १९६०,  १९६१,  १९६२,  2€R8,  १९६४  श्र  egy  में  भुगतान  करना

 है  1  हम  कौर  ऋण  नहीं  ले  सकते  ।

 इसलिये  यद्यपि  हमारी  इन  सहकारी  कारखानों  के  साथ  पुरी  सहानुभूति  है  फिर  भी  हम  ने

 विदेशी  मुद्रा  के  इस  विकट  संकट  के  समय  इन  कारखानों  जिन  को  में  कई  बार  देख  चुका हूं  तथा

 जिन  में  से
 ४

 mre  २  बम्बई  १  मैसूर  १  उड़ीसा  २  पंजाब  २  उत्तर  प्रदेश  में  हूं  तथा

 जो  लगभग  १५  लाख  से  २०  लाख  रुपये  तक  की  धनराशि  संचित  कर  चुके  सहायता  करने
 में

 संधा  असमथ  थे  ।  इसलिये  हम  ने  यह  सोचा  कि  किस  प्रकार  से  इस  सहकारी  आन्दोलन  को  चलाये

 रखा  जा  सकता है  ?  हम  इन  सब  को  मिला  कर  एक  संघ  बनाना  चाहते  हैं  ।

 इस  के  लिये  हम  ने  सभी  सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  परामर्श  किया  है  |

 यह  कहना  कि  हम  अपत  देश  में  चानी  के  कारखानों  के  लिये  मशीनें  नहीं  बनाते  ह  गल्त  बात

 है  ।  पिछले  ३  वर्षों में  हम  ने  ६  कारखानों को  लाइसेंस  दिये  हें  जोकि  wa  इन  के  लिये  मशीनरी  बना

 रहे  हें  ।  इसी  प्रकार  १३  लघु  तथा  मध्यम  पैमाने  के  उद्योग  भी  इन  कारखानों  के  लिये  मशीनरी  बना

 इस  से  पहले  भी  अनेक  लाइसेंस  प्राप्त  करने  वाले  कारखाने  अराधी  से  ज्यादा  मशीनरी

 इसी  देश  में  निर्माण  करवाया  है  ।

 हम  लोग  इस  स्थिति  को  यथासम्भव  ठीक  करने  की  चिनता  में  लगे  हुए  हू  ।  इस  के  लिये  सभी

 मंत्रालय  मिल  कर  योजना  आयोग  से  सलह  कर  रहे  हें  |  इन  बड़े-बड़े  फारखानों  के  सहयोग  से

 हम  ने  इस  देश  में  विभिन्न  प्रकार  की  मशीनरी  के  लिये  दिये  गये  आडंबरों  को  पुरा  करने  के  लिये  दो

 संघ  बनाने  कीं  योजना  बनाई  है  ।  इन  में  से  एक  संघ  का  पंजीकरण  हो  चुका  है  ate  मुझे  सुचना  मिली  है

 कि  मद्रास  का  संघ  भी  अगले  सप्ताह  पंजीबद्ध  हो  जायेगा  |

 मशीनरी  निर्माता द्र ों  तथा  उन  के  विदेशी  सहायताकर्ताश्रों  के  साथ  बातचीत  करने  के

 अगल  मास  की  ४५  तथा  ६  तारीख  को  सम्बन्धित  राज्यों  की  सहकारी  संस्थानों  के  रजिस्ट्रारों  तथा

 सहकारी  चीनी  कारखानों  के  चेयरमैनों  व  सचिवों  को  खाद्य  तथा  कृषि  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  वित्त  मंत्रालय  तथा  योजना  श्रायोग  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  एक

 में  आमंत्रित  किया  गया  है  ताकि  हम  दंड  माल  देने  के  खंडों  इरादी  सहित  सारी  संग्रह  नियमावली .
 को  तैयार  कर  सकें  ।  हमें  ग्रा  है  कि  योजना  प्रयोग  ने  इन  में  से  प्रत्येक  उद्योग  को  जो  २५  लाख  रुपये

 देते  का  निश्चय  किया  है  उस  से  हम  इन  की  मशीनरी  सम्बन्धी  झ्रावश्यकाओओं  को  काफ़ी हद  तक  पुरा

 कर  सकेंगे ।  हम  १९६०  के  उत्तर में  १२  में  से  ज्यादातर  कारखानों  को  मशीनरी दे  देंगे  कौर
 शप  को  १९६१  में  ताकि  हमारा  एक  सीजन  से  ज्यादा  नुक्सान  न  हो  |

 श्री  नागी  रेड्डी  :  इस  का  यह  अर्थ  हुआ  कि  जिन  किसानों  ने  इन  कारख़ानों  के  शयर  खरीदे

 हें  वे  ५  साल  तक  इन्तज़ार  करते  रहें  ।

 fat  सुभाष  शाह  :  १९६०-६१  अगला  वर्ष  है  ।

 श्री  नागी  रेड्डी
 :  परन्तु  उन्हों  ने  PEXY-US  में  शेयर  लियें  होकर  १६६०-६१  में

 उन  को

 कुछ
 मिलना  शुरू

 होगा
 ।

 अंग्रेजी  में



 SRA,  १९  gays  ग्रांट  में  चीनी  के  सहकारी  कारखाने  sxe

 श्री  मनु भाई शाह  :  इस  में  तक॑  का  कोई  प्रश्न  नहीं  मेंने  श्राप  को  पिछला  इतिहास

 है
 ।

 अनक  एसे  उद्योग  हें  जिन  की  इस  से  भी  शोचनीय  दशा  है  ।  यदि  हम  विदेशी  मुद्रा  की  कमी के

 कारण  समस्त  उद्योगों  पर  होने  वाले  प्र  भाव  को  देखेंगे  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  चीनी  के  कारखानों  के  लिये

 मशीनें  बनाने  वाले  उद्योगों  की  स्थिति  अपेक्षाकृत  कहीं  weet  है  ।  क्योंकि  यह  कारखाने  बड़ी  देर  से

 माल  तयार कर  रहे  ह  ।  उन  का  माल  भीं  बहुत  बढ़िया  होता  है  |  अनेक  लाइसेंसयाफ्ता मिलों  ने  उन

 से  मशीनें  खरीदीं  हे  ate  उन  के  साथ  मशीनों  की  सप्लाई  का  प्रबन्ध  किया  है  ।  इसलिये  में  ara

 करता  हूं  कि  इन  में  से  अधिकांश  कारखाने  Rego  में  उत्पादन  शुरू  कर  देंगे  र  यदि  कुछ  पी  छे
 भा  रह  गय  तो  वह  १९६१  में  अवश्य  चाल  हो  जायेंगे  ।  में  माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करूंगा

 वह  थोड़ी  देर  भर  श्रेय  रख  कर  शान्त  रहें  ।  में  उन्हें  प्रशासन  दिलाता  हूं  कि  न  तो  मंत्रालय  ही

 भ्र  न  योजन  arate  ही  कौर  न  वित्त  मंत्रालय  ही  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  अड़चन  डालना

 चाहता  है  ।  बल्कि  वित्त  मंत्रालय  ने  इस  संकट  के  समय  भी  हमें  इन  उद्योगों  के  लिये  इतनी  राशि  दे  कर

 विशेष  अनुकम्पा  प्रकट  की  है  |

 कुछ  लोगों  को  कदाचित  यह  धारणा  हो  गई  है  कि  रुपयों  में  भुगतान  करना  तनिक  कठिन  काम

 नहीं  ।  वे  समझते  ह  शायद  ऐसा  कर्जा  कोई  कर्जा  ही  नहीं  होता  ।  किन्तु  हमारा  यह  wana  है

 कि  इस  प्रकार  का  ऋण  चलाना भी  उतना  ही  कठिन  है  जितना  कि  विदेशी  मुद्रा  में  ।  इस  प्रकार के
 सौदे

 में  केवल  यह  होता  है  कि  हम  उन  से  जो  वस्तुयें  लेते  हं  उस  के  बदले  में  वे  हम  से  हमारी  वस्तुयें

 खरीद  लेते  ह  ।  हम  उन  को  आवश्यक  वस्तुयें  दे  कर  एक  प्राथमिकता  क्रम  के  भ्रनुसार  उन  से  अपना

 fame  महोदय  :  क्या  इन  में  से  किसी  देश  ने  अ्रतिरिक्त  चीनी  को  लेने  के  लिये  कहा  है
 ?

 फटी  सन भाई  दाह  :  अभी  इस  का  निश्चय  नहीं  हु  |

 मशीनरी past  महोदय  :  हम  तय  कारखानें  बना  रहे  हें  ।  हम  जिन  देशों  से  इन  के
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 Vey  उड़नशील  तेल  ३१०४

 VWs  आयात  श्रनुजप्तियां
 |

 VVEE  BPow हथ  करघे  की  वस्तुयें

 Roo  चाय  परिषदें  FQoy—o®

 २२०१  कांच  के  कारखान े'  ३१०६

 RoR  हिमाचल  प्रदेश  में  योजना  का  प्रचार  ३१०६

 Vow  RZ oG—ow दमदम  में  प्राविधिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 २२०५  तिब्बती  सीमा  क्षेत्र  R29  og

 २२०६  अनन्द  पर्वत  एस्टेट  में  केन्द्रीय
 सरकार  के  चतु  aot  के  कर्मचारी

 ३१०८

 २२०७  2205.0

 RROG  रे१०६ बंगलौर  में  वाणिज्य  मण्डलों  ATG  amd)
 की  बैठक

 RRR  २१०८ मसूर  )  में  एल्युमिनियम  संयंत्र

 २३१०  सूडान  मिस्री  कपार्स  का  आयात  ३१०६-१०

 चाय  उद्योग  सम्बन्धी  सम्मेलन  ३११०

 2% %o २२९१२  रफीका  एशिया  धि  क  सम्मेलन

 RRR  ३१११ पंजाब  पाकिस्तान  की  सीमा
 पर  ढोरों  की

 २२१४  पंजाब  में  प्रौद्योगिक  ए  कक  ३१११

 जोतों  की  उच्चतम  सीमा  BLVL-L २२१५

 २२१६  कृषि  सम्बन्धी  वस्तुझ्नों  का  उत्पादन  ३११२

 BR  लंका  में  भारतीय  FL RR

 २२१८  चलचित्र  विवाचन  बों  BVLR-LR ३

 सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र  BL YVRLG

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखें

 (2)  खादी  श्र  ग्रामोद्योग  आयोग  १९५६ की  धारा  २४
 की  उप-धारा  (३)  के  अ्रन्तर्गत  खादों  ate  ग्रामोद्योग  ara

 के
 वर्ष  PeYw—VS  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 (२)  संविधान के  अनुच्छेद  १५११)  के  श्रन्तगंत  विनियोग
 लेखे

 )  ,  REXT—YYG  वाणिज्यिक  लेखे
 कौर  लेख-परीक्षा  Reus  की  एक  प्रति  ।



 संक्षेपता  रे  १६७

 विषय  ओष्ठ a

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  क्रमश

 (3)  समवाय  ग्र धि नियम  १९५६  की  धारा  ६३९  की  उप-धारा  (१)
 के  अंतगर्त  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  :--

 €  १९४५७ से  ३१  १९४५८ तक  की  ae
 के  लिये  नेशनल  प्रोजेक्टस  किसी  टशन  कारपोरेशन

 वेट  लिमिटेड  की  लेखा-परीक्षित  लेखे  सहित  वार्षिक

 प्रतिवेदन  ।

 उक्त  प्रतिवेदन  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (¥)  समद्र  सीमा-शल्क  १८७८  की  धारा  O3-E  की

 उप-धारा  (४)  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  तथा  नमक

 १९४४  की  धारा  ३८  के  अ्न्तगत  निम्नलिखित  नियमों

 की  एक-एक  प्रति

 (१)  दिनांक  ६  १९५८  की  श्री  सूचना  संख्या जी  ०

 एस०  करार  223.0  में  प्रकाशित  सीमा-शुल्क  तथा  केंद्रीय

 उत्पादन-शुल्क  वापसी  दरें  )  awe Gs  ॥

 )  दिनांक ६  Peds  की  अधि  सूचना  संख्या  जी०

 एस०  कार  ११४०  में  प्रकाशित  सीमा  शल्क  तथा  केन्द्रीय

 उत्पादन-शुल्क  वापसी  दरें  )  १९४५८  |

 समद्र  सीमा-शल्क  १८७८  की  घारा  OQ-E  की (५)

 उप-धारा  (४)  के  भअ्न्तगंत  निम्नलिखित  अधिसुचनाश्रों  की

 एक-एक  प्रति

 जी०  एस०  करार  संख्या  ११४१,  दिनांक  ६  दिसम्बर

 १९  Yc  जिसमें  सी  मा-शुल्क  प्रत्याशी  दरें  )

 gus  दिये  यह  |

 जी०  एस०  कार  संख्या  » ¥Q  दिनांक  ६  दिसम्बर

 ges  जिसमें  सीमा-शुल्क  प्रत्यावहन  दरें  )  नियम

 Reus  दिये  sas  |

 जी०  एस०  कार  संख्या  ११४३,  दिनांक  ६  दिसम्बर

 Reus  |

 जी०
 एस०  कार  संख्या  ११४४,  दिनांक  ६

 Pes |

 (६)  समवाय  EYE HY ATA को  घारा  ६४१  को  उपधारा  (३)

 के
 अन्तरगत

 दिनांक  १३  १९५८  की  श्री  सूचना  संख्या
 जी  एस०  आर  ११७७  की  एक  प्रति  ।

 (७)  जेन  के  लड़ाकू  जहाजों  के  बारे  में  श्री  उमाचरण  पटनायक  के

 किसे
 ea

 संख्या  १४५५०  के  २४  g&us  को  दिये  गये
 उत्तर  को  शुद्ध  करने  वाले  वक्तव्य  की  एक  प्रति  ।'



 ३१६८  संक्षे

 विषय  qs

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  )

 (८)  लोकसभा  में  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के

 रवीन  भ्रष् यक्ष  द्वारा  दिये  गये  निदेश  संख्या  १२५  की  एक  प्रति  ।

 राज्य सभा  से  सन्देश  क  BRE

 सचिव  ने  राज्य-सभा  से  ऐक  सन्देश  प्राप्त  होने  की  सुचना  दी  कि  राज्य-सभा

 ने  १८  १९५८  की  अपनी  बठक  में  लोक-सभा  द्वारा  ५  gaya

 को  पारित  किये  गये  अ्रासाम  रायफल्स  gays  को  बिना

 किसी  संतोष न  के  स्वीकार  कर  लिया हूँ  ।

 झअवीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  २११६

 चौथा  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 प्राक्कलन  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  Eee

 बत्तीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया  |

 एक  सदस्य  की  क्षमा  याचना  के  बारे  में  अध्यक्ष  की  घोषणा  ३११७

 अध्यक्ष  महोदय  ने  लोक-सभा  के  श्री  लीलाधर  कट की  द्वारा  सभा  की

 mania  के  बिना  असाम  विधान  सभा  की  प्रवर  समिति  के  सामने  साक्ष्य  देने  के

 लिये  क्षमा  मांगने  की  सभा  को  सूचना  दी  ।

 विधेयक  पारित  BWV

 चलचित्र  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  श्र  विधेयक

 पर  राय  जानने  के  लिये  उसे  परिचालित करने  के  संशोधन  पर  अग्रेतर चर्चा  समाप्त

 विधेयक को  परिचालित  करने  का  संशोधन  वापस  लिया  गया  कौर  प्रस्ताव

 स्वीकृत  gar  ।  खण्डवार  विचार  के  बाद  विधेयक  पारित  gat  ।

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वी  कृत  २१३१

 तैतीसवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  हुमा  ।

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प  वापस  लिया  गया  द  ३१३१-५१

 देश  में  भूमि  सुध।र  की  प्रगति  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  समिति  सम्बन्धी
 संकल्प

 पर
 ग्रीस  चर्चा  समाप्त  हुई प्र ौर  संकल्प  सभा  की  श्रीमती  से  वापस

 लिया  गया  |



 संक्षे  २१६९

 विषय

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  )

 गेर-सरकारो सदस्य  का  संकल्प  विचाराधीन  |  ३१५२

 श्री  सुविमन  घोष  ने  देश  के  सभी  लोक  सेवा  आयोगों  पर  केन्द्रीय  नियन्त्रण  के

 बारे में  संकल्प  प्र  स्तुति  किया  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 श्राघे  घंटे  की  चर्चा  ३१५२-६०

 श्री  विश्वनाथ  शेट्टी  ने  अन्ध  में  चीनी  के  सहकारी  कारखानों  के  बारे  में  ४

 १९४८  को  दिये  गये  तारांकित प्रश्न  संख्या  ५६८ के  उत्तर  से  उत्पन्न

 होने  वाली  बातों  पर  राधे  घंटे  की  चर्चा  उठाई  |

 सहकार  मंत्री  Fo  शाण  देशमुख  शर  उद्योग  मंत्री  मनुभाई

 शाह )  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  |

 २०  g&4s  के  लिये

 maga  निवारण  विदेशी  विनिमय  विनियमन

 लोक  प्रतिनिधित्व  )  प्रवर  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  ,  अर  उड़ीसा  बांट  व  माप  विधेयक  पर  विचार

 करना  कौर  उन्हें  पारित  करना  तथा  लागत  व  निर्माण  लेखापाल  विधेयक  को  संयुक्त

 समिति  को  सौंपने  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सभा  की  सिफारिश  से  सहमत  होने  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  करना  श्र  उसे  स्वीकार  करना  |


